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2026:AHC-LKO:6993-DB 
ए.एफ.आर. 

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद 

 (लखनऊ) 

जेल अपील संख्या - 1317/2012 

सोबरन लाल ​ ​ ​ ​ ​ ​ ... अपीलार्थी(गण) 

बनाम 

उत्तर प्रदेश राज्य​ ​ ​ ​ ​ ​  ... प्रत्यर्थी(गण) 

अपीलार्थी के अधिवक्ता: व्यक्तिगत रूप से जेल अपील, निर्मल सिहं यादव, स्मतृि 

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता 
सरुक्षित तिथि: 31.10.2025 

सनुाया गया: 30.01.2026 

न्यायालय संख्या - 9 

माननीय न्यायमरू्ति राजेश सिहं चौहान, 

माननीय न्यायमरू्ति अवधेश कुमार चौधरी, 

(माननीय न्यायमरू्ति अवधेश कुमार चौधरी, द्वारा प्रदत्त) 

1.​ र्तमान जेल अपील, अपीलार्थी/अभियकु्त- सोबरन लाल द्वारा विशषे/अपर सत्र न्यायाधीश, 

लखीमपरु खीरी द्वारा (i) मकुदमा अपराध संख्या 201/2008 (राज्य बनाम हरि ओम उर्फ  बंटू 

एवं अन्य) से उत्पन्न सत्र विचारण संख्या 854/2008, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड 

संहिता की धारा 302 के तहत मलू अपराधों के लिए आजीवन कारावास और 10,000/- रुपये के 

अर्थदंड एवं अर्थदंड की शर्त, धारा 307 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5,000/- रुपये के 

अर्थदंड एवं अर्थदंड की शर्त, धारा 393 के तहत 07 वर्ष के सश्रम कारावास और 3,000/- रुपये के 

अर्थदंड एवं अर्थदंड की शर्त के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया था, तथा (ii) मकुदमा 
अपराध संख्या 203/2008 (राज्य बनाम सोबरन लाल) से उत्पन्न सत्र विचारण संख्या 
855/2008 में आयधु अधिनियम की धारा 3/25 के तहत 03 वर्ष के सश्रम कारावास और 
5,000/- रुपये के अर्थदंड एवं अर्थदंड की शर्त के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया था, में 
पारित साझा निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.08.2012 के विरुद्ध अपील दायर की गई है। दंड 

प्रक्रिया संहिता (जिसे आगे "दंड प्रक्रिया संहिता" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 427 

के आलोक में सभी दंडादेशों को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था। 

अभियोजन का मामला 

2.​ अभियोजन का मामला, जसैा कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में 
विस्ततृ किया गया है, संक्षेप में नीचे संपटुित है: 

2.1 शिकायतकर्ता- नीरज कुमार सोनी (पी.डब्ल्य.ू-1) के संस्करण के अनसुार, घटना के दिन यानी 
29.02.2008 को शाम 5.30 बजे, जब वह गुलौली रोड पर स्थित अपनी आभषूण की दकुान पर बठैा था, 

"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों ने उसके बड़ ेभाई- मनोज सोनी को लटूने का प्रयास किया और 
उस बगै को छीनने की कोशिश की जिसमें उसका भाई घर लौटत ेसमय आभषूण और नकदी ले जा रहा 
था। 

2.2 शोर मचाने पर, पड़ोस के स्थानीय निवासी जिनमें सौर आलम (पी.डब्ल्य.ू-3), नरेंद्र कुमार वर्मा 
(पी.डब्ल्य.ू-4), सरुेंद्र चंद्र गुप्ता, संजय मिश्रा आदि शामिल थे, मौके पर एकत्र हो गए और बदमाशों को 
चनुौती दी। इस पर, बदमाशों में से एक ने अपनी पैंट से पिस्तौल निकाली और जान से मारने की नियत 

से उसके बड़ ेभाई- मनोज सोनी पर गोली चला दी, जो उसके भाई के शरीर के बाईं ओर लगी, जिससे उसे 

जानलेवा गोली का घाव हो गया। जब मखुबिर/शिकायतकर्ता ने अपने भाई को बचाने की कोशिश की और 
हस्तक्षेप किया, तो दसूरे बदमाश ने उसे जान से मारने की नियत से कई बार चाकू से हमला किया, 
जिससे उसके कंधे और हाथों में चोट आई। 

2.3 किसी तरह, पड़ोसियों की सहायता से, दोनों बदमाशों को मौके पर ही एक पिस्तौल, जिंदा कारतसू, 

खाली कारतसू और एक चाकू के साथ उनकी मोटरसाइकिल संख्या यपूी25य3ू803, चेसिस नंबर 
डीएसवीबीएमई34762 सहित पकड़ लिया गया। 

2.4 पछूताछ करने पर, उपर्युक्त बदमाशों में से एक ने अपना नाम हरि ओम उर्फ  बंटू, पतु्र श्रीराम शर्मा, 
निवासी नई बस्ती, पावर हाउस के सामने, जी.टी. रोड, कस्बा और थाना फतहेगंज परू्वी बताया और दसूरे 
ने अपना नाम सोबरन लाल यादव (अपीलार्थी), पतु्र ओमकार यादव, निवासी सदैपरु मांझा, थाना 
फतहेगंज परू्वी, जिला बरेली बताया। 

2.5 इसके पश्चात, उसके घायल भाई- मनोज सोनी को पड़ोसियों और उसके छोटे भाई पंकज सोनी 
(पी.डब्ल्य.ू-2) द्वारा सरकारी अस्पताल, मोहम्मदी ले जाया गया, जहाँ उसे मतृ घोषित कर दिया गया। 
उक्त घटना मोहम्मदी के परेू पड़ोस में आतंक का कारण बनी, जिसके परिणामस्वरूप दहशत फैल गई 

और इलाके की दकुानें और परूा बाजार बंद हो गया, जिससे लोक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हुआ। 

2.6 शिकायतकर्ता- नीरज कुमार सोनी (पी.डब्ल्य.ू-1) द्वारा दी गई उपर्युक्त लिखित सचूना 
(प्रदर्श-का-1) के आधार पर, उक्त घटना के संबंध में दिनांक 29.02.2008 को शाम 18:15 बजे (i) हरि 
ओम उर्फ  बंटू और (ii) सोबरन लाल यादव के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 393, 302, 307 के 

तहत मकुदमा अपराध संख्या 62/2008 (प्रदर्श का-14) दर्ज किया गया। उपर्युक्त एफ.आई.आर. के 

संबंध में प्रविष्टि जी.डी. (प्रदर्श का-15) में भी की गई थी। उपर्युक्त घटना की विवेचना निरीक्षक 

(प्रभारी)- देवी दयाल सिहं (पी.डब्ल्य.ू-7) को सौंपी गई। 

2.7 उपरोक्त सचूना के आधार पर, विवेचनाधिकारी, थाना-प्रभारी देवी दयाल सिहं (पी.डब्ल्य.ू-7) तरंुत 

29 जनवरी, 2008 को शाम 18:35 बजे मौके पर पहँुचे और पाया कि पास के लोग उक्त दोनों बदमाशों 
को पकड़ ेहुए थे। 

2.8 जब निरीक्षक (प्रभारी) देवी दयाल सिहं ने घटना की पछूताछ की, तो शिकायतकर्ता- नीरज कुमार 
सोनी (पी.डब्ल्य.ू-1) ने बताया कि दोषसिद्ध - सोबरन लाल (अपीलार्थी) ने पिस्तौल निकाली और जान 

से मारने की नियत से उसके भाई- मनोज सोनी पर गोली चला दी, जिसके बाद उसका भाई गिर गया। 
जब शिकायतकर्ता ने अपने भाई के पास पहँुचने और उसे बचाने का प्रयास किया, तो सह-अभियकु्त हरि 
ओम ने उसे चाकू मारा और चोटें पहंुचाईं। शोर सनुकर घटनास्थल पर तमाम लोग जमा हो गए और 

"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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उनकी सहायता से शिकायतकर्ता- नीरज कुमार सोनी (पी.डब्ल्य.ू-1) और अन्य ने सोबरन लाल और हरि 
ओम दोनों को एक पिस्तौल, जिंदा कारतसू और एक चाकू के साथ घटनास्थल पर ही पकड़ लिया। 
शिकायतकर्ता के भाई, मनोज सोनी ने बाद में घटना में लगी गोली की चोटों के कारण दम तोड़ दिया। 

2.9 साक्षियों- नरेंद्र कुमार वर्मा (पी.डब्ल्य.ू-4) और संजय कुमार की उपस्थिति में, अभियकु्त व्यक्तियों 
सोबरन लाल और हरि ओम को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। दोषसिद्ध "सोबरन लाल" के 

कब्जे से, घटना में प्रयकु्त .315 बोर की एक देशी पिस्तौल, एक जिंदा कारतसू और एक खाली कारतसू 

बरामद किया गया। हरि ओम के कब्जे से .315 बोर की एक देशी पिस्तौल, एक जिंदा कारतसू और एक 

चाकू, जिसे उसने जमीन से उठाया था, बरामद किया गया। बरामद लेखों को कब्जे में लेने के बाद, 

बरामदगी मेमो (प्रदर्श का-3) तयैार किया गया और विधिवत सील किया गया। इसके पश्चात, बरामद 

वस्तओु ंके साथ अभियकु्तों को संबंधित थाने लाकर दाखिल किया गया। 

2.10 बरामदगी मेमो के आधार पर, सोबरन लाल और हरि ओम उर्फ  बंटू दोनों के विरुद्ध आयधु 

अधिनियम की धारा 3/25 और 4/25 के तहत थाना-मोहम्मदी में दिनांक 29.02.2008 को रात्रि 20:25 

बजे एक अलग एफ.आई.आर. संख्या 64/2008 (प्रदर्श-का-20) दर्ज की गई। मकुदमा अपराध संख्या के 

पंजीकरण के संबंध में संबंधित प्रविष्टियाँ जी.डी. (प्रदर्श का-21) में की गईं और एस.आई.- विजय सिहं 

सोलंकी (पी.डब्ल्य.ू-6) को मामले का विवेचनाधिकारी नियकु्त किया गया। 

2.11 विवेचना के दौरान, विवेचनाधिकारी-निरीक्षक (प्रभारी)- देवी दयाल सिहं (पी.डब्ल्य.ू-7) ने 

"पंचनामा" (प्रदर्श का-2) और अन्य प्रासंगिक कागजात तयैार किए। उन्होंने घटनास्थल से खनू से सनी 
मिट्टी और सादी मिट्टी के नमनेू भी एकत्र किए और उसके संबंध में बरामदगी मेमो (प्रदर्श का-4) तयैार 
किया। विवेचना को आगे बढ़ात ेहुए, और साक्षियों की निशानदेही पर, विवेचनाधिकारी ने घटनास्थल का 
नज़री नक्शा (प्रदर्श का-6) और घटनास्थल से शस्त्र/पिस्तौल की बरामदगी से संबंधित नज़री नक्शा 
(प्रदर्श का-16) तयैार किया। 

2.12 विवेचना परूी होने पर, और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत कई साक्षियों के बयान दर्ज 
करने और विभिन्न सामग्रियों और दस्तावेजों को एकत्र करने के बाद, पलुिस ने संबंधित न्यायालय के 

समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 393 के तहत आरोप पत्र प्रस्ततु किया (प्रदर्श-का-7)। 
आरोप पत्र के साथ मतृक मनोज सोनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श-का-23) और 
मखुबिर/शिकायतकर्ता-नीरज सोनी की चोट रिपोर्ट (प्रदर्श-का-5) संलग्न थी। सोबरन लाल और हरि ओम 

के कब्जे से पिस्तौल की बरामदगी के संबंध में उनके विरुद्ध आयधु अधिनियम की धारा 3/25 और 
4/25 के तहत एक अलग आरोप पत्र (प्रदर्श-का-17) भी दाखिल किया गया था। 

विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही 

3.​ आरोप पत्र में दो अभियकु्तों, सोबरन लाल (अपीलार्थी) और हरि ओम उर्फ  बंटू के नाम थे। इसके 

पश्चात, आदेश दिनांक 01.10.2008 के माध्यम से मामला सत्र न्यायालय को सपुरु्द कर दिया 
गया। आदेश दिनांक 21.01.2009 के माध्यम से अभियकु्त-सोबरन लाल के विरुद्ध आरोप 

विरचित किए गए, जिसके लिए उसने दोष स्वीकार नहीं किया और विचारण की मांग की। यहाँ 
यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि आदेश दिनांक 10.06.2011 के माध्यम से, 

सह-अभियकु्त-हरि ओम के निरंतर फरार रहने के कारण, उसका विचारण अलग कर दिया गया 

"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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और उक्त हरि ओम के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82/83 के तहत कार्यवाही शरुू 

करने का आदेश दिया गया। 
4.​ अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित साक्षियों की जांच की: 

  

पी.ड
ब्ल्य.ू-1 

नीरज कुमार सोनी शिकायतकर्ता/मतृक का भाई 

पी.ड
ब्ल्य.ू-2 

पंकज सोनी चश्मदीद गवाह 

पी.ड
ब्ल्य.ू-3 

सौर आलम चश्मदीद गवाह 

पी.ड
ब्ल्य.ू-4 

नरेंद्र कुमार वर्मा चश्मदीद गवाह 

पी.ड
ब्ल्य.ू-5 

डॉ. एस.य.ूपी. 
सिन्हा 

प्रासंगिक समय पर प्राथमिक 

स्वास्थ्य कें द्र, मोहम्मदी में तनैात 

पी.ड
ब्ल्य.ू-6 

विजय सिहं विवेचनाधिकारी 

पी.ड
ब्ल्य.ू-7 

देवी दयाल सिहं विवेचनाधिकारी 

पी.ड
ब्ल्य.ू-8 

हेड कांस्टेबल श्री 
राम चौधरी 

साक्षियों के बयान दर्ज किए और 
नज़री नक्शा तथा आरोप पत्र को 
सिद्ध किया 

"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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पी.ड
ब्ल्य.ू-9 

रामायण सिहं चिक रिपोर्ट और जनरल डायरी को 
सिद्ध किया 

पी.ड
ब्ल्य.ू-1

0 

डॉ. आर.आर. 
अग्निहोत्री 

डॉ. आर.आर. अग्निहोत्री ने मतृक 
मनोज सोनी का पोस्टमार्टम किया। 

  

4.1 अभियोजन द्वारा प्रस्ततु मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त, प्रदर्श का-1 से प्रदर्श का-23 तक विभिन्न 

दस्तावेजी साक्ष्य भी सिद्ध किए गए। विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.) की रिपोर्ट भी अभिलेख 

पर लाई गई जो केस फाइल में रिपोर्ट 71-का के रूप में शामिल है। 

4.2 अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के बाद, दिनांक 25.06.2012 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 

के तहत अपीलार्थी- सोबरन लाल का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन के मामले को परूी 
तरह से नकार दिया। उसने सभी आरोपों, बरामदगियों और अभियोजन साक्षियों के बयानों से इनकार 
करत े हुए दावा किया कि उसे और सह-अभियकु्त को झूठा फँसाया गया है। उसने आगे दावा किया कि 

कथित घटना कभी हुई ही नहीं और तर्क  दिया कि उसे और अन्य सह-अभियकु्त को कथित घटना से तीन 

दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। 

4.3 अपीलकर्ता—सोबरन लाल ने अपने बचाव के समर्थन में कोई भी बचाव साक्षी प्रस्ततु नहीं किया है। 

4.4 अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के परिशीलन के आधार पर, विद्वान विचारण 

न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी- सोबरन लाल यादव के विरुद्ध आरोपों 
को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है और तदनसुार आक्षेपित निर्णय दिनांक 04.08.2012 के 

माध्यम से अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 393 और 307 सहपठित आयधु अधिनियम 

की धारा 3/25 के तहत दोषसिद्ध किया। 

4.5 दंडादेश के बिदं ुपर, इस शमनकारी दलील के बावजदू कि अपीलार्थी पर 70 वर्षीय विधवा माँ, पत्नी 
और चार बच्चे (जिनमें दो बेटियाँ हैं) आश्रित हैं, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपराध की गंभीरता और 
इसके सामाजिक प्रभाव को देखत ेहुए अपीलार्थी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और अर्थदंड, 

धारा 307 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदंड, धारा 393 के तहत 07 वर्ष का सश्रम 

कारावास और अर्थदंड, तथा धारा 3/25 आयधु अधिनियम के तहत 03 वर्ष का कारावास और अर्थदंड की 
सजा सनुाई। 

इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही 

5.​ दोषसिद्धि और दंडादेश से व्यथित होकर, वित्तीय बाधाओ ंके कारण, अपीलार्थी ने वर्तमान जेल 

अपील विभिन्न आधारों पर दायर की, जिनमें शामिल हैं: (i) साक्षियों के बयानों में विसंगतियां, 
(ii) अपीलार्थी का बचाव कि उसने वास्तव में चिकित्सा कारणों से मतृक के पास अपने आभषूण 

"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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गिरवी रखे थे, लेकिन पसेै प्राप्त करने के बावजदू मतृक ने आभषूण वापस नहीं किए और उसे 

झूठा फँसा दिया क्योंकि भीड़ में से किसी ने मतृक पर गोली चलाई थी जिससे उसकी मतृ्य ुहुई, 

(iii) आभषूण की दकुान पर एकत्र भीड़ द्वारा अपीलार्थी और अन्य सह-अभियकु्त को पीटा गया 
और गंभीर रूप से घायल किया गया, (iv) घटना को सिद्ध करने में पी.डब्ल्य.ू-1 (नीरज कुमार), 
पी.डब्ल्य.ू-2 (पंकज), पी.डब्ल्य.ू-3 (सौर आलम) और पी.डब्ल्य.ू-4 (नरेंद्र कुमार वर्मा) के बयानों 
में विसंगतियां हैं, (v) आक्षेपित निर्णय न्याय के हित में नहीं था। 

5.1 प्रारंभ में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अपीलार्थी 17 वर्ष और 8 महीने से अधिक का 
कारावास भगुत चकुा है और साउदान सिहं बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2023) 17 एससीसी 446 में 
माननीय शीर्ष न्यायालय के निर्णय के आलोक में जमानत की मांग की। 

5.2 हालांकि, 2012 से अपील के लंबे समय तक लंबित रहने और पेपर बकु तयैार होने को ध्यान में रखत े

हुए, इस न्यायालय ने दोनों पक्षों से अपील के गुण-दोष पर तर्क  देने का आग्रह किया। दोनों पक्षों के 

विद्वान अधिवक्ता अपील के गुण-दोष पर ही बहस करने के लिए सहमत हुए। यह न्यायालय सशु्री 
स्मतृि और श्री एस.पी. सिहं, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के प्रयासों की सराहना करता है, 

जिन्होंने न्यायालय के अनरुोध को स्वीकार किया और अल्प सचूना पर अपील पर बहस की। 

5.3 दोनों पक्षों को संबंधित वाद विधियों के साथ अपने लिखित तर्क /अभ्यावेदन प्रस्ततु करने की 
स्वतंत्रता भी दी गई। 

पक्षकारों की ओर से तर्क  

6.​ अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता सशु्री स्मतृि और राज्य की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता 
(ए.जी.ए.) श्री एस.पी. सिहं को सनुा गया। 

7.​ अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता ने परुजोर तर्क  दिया कि आक्षेपित दोषसिद्धि विचारणीय नहीं 
है, क्योंकि इसमें गंभीर तथ्यात्मक विसंगतियां, साक्ष्य संबंधी कमजोरियां हैं, और अभियोजन 

पक्ष अपीलकर्ता की ओर से किसी मकसद या आपराधिक इरादे को साबित करने में विफल रहा 
है। यह तर्क  दिया गया कि अभियोजन पक्ष का परूा मामला ऐसे गवाहों पर आधारित है जिनका 
मामले में निजी हित है और जिनकी गवाही अविश्वसनीय है—विशषे रूप से P.W.-1 की 
गवाही— जो कि घटना का चश्मदीद गवाह है और मतृक का सगा भाई है; और यह कि 

अभियोजन पक्ष के परेू वतृ्तांत की मलू बनुियाद ही अपने आप में संदेहास्पद है। 
8.​ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया अगला तर्क  यह है कि अभियोजन पक्ष 

अपीलार्थी के विरुद्ध कथित अपराध के लिए कोई उद्देश्य स्थापित करने में विफल रहा। उद्देश्य 

के प्रमाण के अभाव में, विशषे रूप से पारिस्थितिक और हितबद्ध साक्ष्य पर आधारित मामले में, 
संदेह का लाभ अपीलार्थी के पक्ष में जाना चाहिए। 

9.​ अभियोजन पक्ष के अतंर्विरोधों की ओर ध्यान आकर्षित करत ेहुए, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क  
दिया कि हालांकि एफ.आई.आर. में मोटरसाइकिल संख्या यपूी25य3ू803 और एक विशिष्ट 

चेसिस नंबर का उल्लेख किया गया है जिसे अभियकु्त का बताया गया है; लेकिन बाद में, 
अभियोजन ने स्वीकार किया कि मोटरसाइकिल का अभियकु्त से कोई संबंध नहीं था, और 

"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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निरीक्षण पर चेसिस नंबर भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे अभियोजन के मामले की 
विश्वसनीयता गंभीर रूप से कम हो जाती है। 

10.​यह तर्क  दिया गया कि पंचायतनामा की कार्यवाही के दौरान, किसी भी पंच साक्षी ने अपीलार्थी को 
कोई भमूिका नहीं दी या यह नहीं कहा कि उसने मतृक पर गोली चलाई थी। इसके अलावा, मतृक 

द्वारा पहने गए कपड़ों के संबंध में पी.डब्ल्य.ू-1, डॉक्टर और विवेचनाधिकारी के बयानों के बीच 

विसंगतियां अनिश्चितता को दर्शाती हैं, जिससे पता चलता है कि अभियोजन बनुियादी तथ्यों को 
भी स्थापित करने में विफल रहा है। 

11.​विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क  दिया कि डकैती का आरोप अपषु्ट रहा, क्योंकि कोई बगै, 

आभषूण या नकदी कभी बरामद नहीं की गई, न ही प्रदर्शित की गई और न ही साक्षियों के 

माध्यम से सिद्ध की गई। इस बात पर जोर दिया गया कि हालांकि डॉक्टर (पी.डब्ल्य.ू-10) ने 

शरीर से एक गोली की बरामदगी का दावा किया, लेकिन न तो वह गोली और न ही संबंधित 

एक्स-रे प्लेट न्यायालय के समक्ष पेश की गई। बलैिस्टिक, फॉरेंसिक और वजै्ञानिक साक्ष्यों की 
अनपुस्थिति, और इस अनिश्चितता के साथ कि किस हथियार का उपयोग किया गया था, 
अभियोजन के मामले को कमजोर करती है। विचारण के दौरान दो देशी पिस्तौलें अभिलेख पर 
दिखाई गईं, और पलुिस खदु यह पता नहीं लगा सकी कि मतृक की हत्या के लिए कथित तौर पर 
किस हथियार का इस्तमेाल किया गया था। इसके अलावा, पी.डब्ल्य.ू-1 को लगी चोटों के बारे में 
डॉक्टर ने राय दी कि वे साधारण थीं और संभवतः स्वयं द्वारा कारित थीं। खनू से सनी मिट्टी 
पर फॉरेंसिक रिपोर्ट अनिर्णायक थी, और यहाँ तक कि नज़री नक्शा भी साक्षियों और अभियकु्तों 
की स्थिति दर्शाने में विफल रहा। 

12.​अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता ने आगे ज़ोरदार ढंग से यह दलील दी कि अपीलकर्ता ने, 

Cr.P.C. की धारा 313 के तहत अपने बयान में, घटना से तीन दिन पहले अपनी अवधै हिरासत 

का आरोप लगाया था, जिससे जाँच की निष्पक्षता पर गंभीर संदेह पदैा होता है। मामले के 

गुण-दोष के आधार पर, यह तर्क  दिया गया है कि I.P.C. की धारा 302 के आवश्यक तत्व सिद्ध 

नहीं होत ेहैं, क्योंकि अभियोजन पक्ष किसी भी मकसद या आपराधिक आशय को साबित करने में 
विफल रहा है। 

13.​वकैल्पिक रूप से, विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क  दिया गया कि यदि अभियोजन के मामले 

को स्वीकार भी कर लिया जाए, तो घटना बिना किसी परू्वचितंन के अचानक स्थिति में हुई थी, 
और भीड़ जमा होने के कारण डर के मारे एक ही गोली चलाई गई थी। यह मामला, अधिक से 

अधिक, IPC की धारा 304 के भाग I या II के अतंर्गत आएगा। इसके लिए माननीय सर्वोच्च 

न्यायालय के अतलु ठाकुर बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (2018) 2 एससीसी 496 के निर्णय पर 
भरोसा किया गया है; जहाँ समान परिस्थितियों में धारा 302 से धारा 304 में दोषसिद्धि के 

परिवर्तन को उचित ठहराया गया था। इसके अलावा, दोषसिद्धि को 302 से 304 भारतीय दंड 

संहिता में बदलने के तर्क  के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों, जसेै अरविदं शर्मा 
बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2017 (3) जेआईसी 787 (एल); कुशा लक्ष्मण वाघमारे बनाम महाराष्ट्र 

राज्य, (2015) 1 एससीसी (क्रि) 100; आधं्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरप ुपनु्नय्या, एआईआर 
1997 एससी 45; जग्रूप सिहं बनाम हरियाणा राज्य, एआईआर 1981 एससी 1552; और 
तकुाराम एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 4 एससीसी 250 पर भरोसा किया गया है। 

"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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इसी तरह के मदु्दे पर इस न्यायालय के राहुल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, Neutral Citation No.- 

2023:AHCLKO:69130-DB के निर्णय पर भी भरोसा किया गया है। 
14.​अतं में, यह तर्क  दिया गया है कि चूंकि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में 

विफल रहा है, इसलिए अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी 
को दोषमकु्त किया जाना चाहिए; वकैल्पिक रूप से, दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 
304 के तहत कम अपराध में संशोधित किया जाना चाहिए। 

15.​इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित श्री एस.पी. सिहं, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता 
(ए.जी.ए.) ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा 
दिए गए तर्कों का विरोध किया। उन्होंने तर्क  दिया कि आक्षेपित निर्णय परेू अभियोजन साक्ष्य के 

उचित, सावधानीपरू्ण और सकू्ष्म मलू्यांकन को दर्शाता है। यह सबमिट किया गया कि विचारण 

न्यायालय ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि दर्ज करने से पहले अभियोजन साक्षियों के बयानों, उनके 

प्रतिपरीक्षण और अभिलेख पर मौजदू विवेचनात्मक सामग्री का सही मलू्यांकन किया। यह आगे 

सबमिट किया गया कि विचारण न्यायालय ने धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपीलार्थी 
के बयान और बचाव पक्ष के संस्करण पर उनके सही परिपे्रक्ष्य में विधिवत विचार किया। 
विद्वान ए.जी.ए. के अनसुार, आक्षेपित निर्णय ठोस और ससुंगत तर्कों पर आधारित है, जिसमें 
सह-अभियकु्त के साथ मौके पर अपीलार्थी की उपस्थिति निर्णायक रूप से स्थापित होती है, और 
अपीलार्थी द्वारा मतृक पर जानबझूकर की गई गोलीबारी भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के 

तत्वों को परूी तरह संतषु्ट करती है। 
16.​राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क  दिया कि अपीलार्थी का कृत्य भारतीय दंड संहिता की 

धारा 300 के किसी भी अपवाद के अतंर्गत नहीं आता है। यह सबमिट किया गया कि आभषूण 

और नकदी वाले बगै को छीनने के प्रयास में विफल रहने के बाद, अपीलार्थी द्वारा सार्वजनिक 

बाजार में दिन-दहाड़ ेहत्या की गई थी। यह कृत्य जानबझूकर किया गया था, परू्व-नियोजित था, 
और आत्मरक्षा या अचानक उकसावे के किसी भी दावे से परूी तरह असंबद्ध था। यह आगे आग्रह 

किया गया कि अपीलार्थी एक आदतन अपराधी है जिसका आपराधिक इतिहास रहा है, उसे उत्तर 
प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के 

तहत मकुदमा अपराध संख्या 426/2008 और य.ूपी. गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत 

मकुदमा अपराध संख्या 629/2007 में दोषसिद्ध किया गया है। उसका आपराधिक इतिहास 

उसकी खतरनाक प्रवतृ्ति के संबंध में विचारण न्यायालय के अवलोकन को उचित ठहराता है। 
17.​विद्वान ए.जी.ए. ने आगे तर्क  दिया कि विचारण न्यायालय ने यह भी सही पाया है कि भीड़भाड़ 

वाले बाजार में एक जौहरी की हत्या ने व्यापारिक समदुाय के बीच भय और असरुक्षा का माहौल 

पदैा कर दिया है। यह सबमिट किया गया कि ऐसे अपराधी के प्रति कोई भी अनचुित उदारता 
दिखाना न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को प्रतिकूल रूप से कमजोर करेगा। लगाए गए 

दंडादेश के संबंध में, यह आग्रह किया गया कि हालांकि विचारण न्यायालय ने मतृ्यदंुड देने से 

परहेज किया, लेकिन अपराध की गंभीरता और इसके गहरे सामाजिक प्रभाव को देखत े हुए 

अपीलार्थी को उसके शषे प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास की सजा देना सही था। जेल अधीक्षक 

के दिनांक 05.10.2025 के पत्र पर भी भरोसा किया गया ताकि यह सबमिट किया जा सके कि 

ऐसे मामलों में छूट  का लाभ लागू नहीं होता है। 

"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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18.​विद्वान ए.जी.ए. ने शिव कुमार @ शिव @ शिवमरू्ति बनाम कर्नाटक राज्य, (2023) 9 एससीसी 
817 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर परुजोर भरोसा किया है; 

जिसमें शीर्ष न्यायालय ने पनु: पषु्टि की कि संवधैानिक न्यायालय जघन्य अपराधों से जडु़ े

मामलों में चौदह, तीस या अधिक वर्षों जसेै निश्चित कार्यकाल के लिए आजीवन कारावास की 
सजा देने के लिए सशक्त हैं, विशषे रूप से वहाँ जहाँ अनचुित उदारता न्याय प्रणाली में जनता के 

विश्वास को कम करेगी। 
19.​अतं में, विद्वान ए.जी.ए. ने सबमिट किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए दोष के 

निष्कर्ष ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा अच्छी तरह से समर्थित हैं, कि अधिरोपित दंडादेश 

काननूी, न्यायसंगत और आनपुातिक है, और इसलिए वर्तमान अपील खारिज किए जाने योग्य 

है, तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय को पषु्ट 

और बरकरार रखा जाना चाहिए। 

विश्लेषण और निष्कर्ष 

20.​इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सनुा है और अभिलेख पर 
मौजदू परूी सामग्री का सावधानीपरू्वक परिशीलन किया है। 

21.​एफ.आई.आर. के अनसुार, घटना लगभग शाम 5:30 बजे हुई और उसी दिन यानी 29.02.2008 

को शाम लगभग 6:25 बजे एफ.आई.आर. दायर की गई। उक्त एफ.आई.आर. के संस्करण के 

अनसुार, हत्या का अपराध आग्नेयास्त्रों द्वारा तब किया गया था जब हमलावरों में से एक ने 

मतृक से आभषूण और नकदी वाला बगै छीनकर डकैती का प्रयास किया और जब मखुबिर मतृक 

को बचाने गया, तो दसूरे हमलावर ने उस पर भी चाकू से हमला किया, जिससे उसे चोट आई। 
22.​पी.डब्ल्य.ू-1 (नीरज कुमार सोनी), मखुबिर और घायल चश्मदीद गवाह ने अभियोजन पक्ष के 

मामले का समर्थन करत े हुए कहा है कि 29.02.2008 को लगभग शाम 5:30 बजे वह अपनी 
आभषूण की दकुान पर बठैा था। चूंकि दकुान बंद करने का समय हो गया था, उसका बड़ा भाई- 

मनोज सोनी अपने बगै में आभषूण और नकदी लेकर घर के लिए निकल रहा था, तभी 
मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने उक्त बगै छीनने का प्रयास किया। वह और उसका बड़ा 
भाई- मनोज चिल्लाने लगे, जिस पर पड़ोस के व्यक्ति यथा नरेंद्र वर्मा, सरेुश गुप्ता आदि तरंुत 

पहँुचे और हमलावरों को चनुौती दी। चनुौती दिए जाने पर, एक हमलावर ने मनोज सोनी पर 
गोली चला दी जिससे उसे घातक चोट आई, जो उसकी पीठ के बाईं ओर लगी, जिसके कारण वह 

फर्श पर गिर गया। इसके बाद, मखुबिर ने अपने बड़ ेभाई को बचाने की कोशिश की, हालांकि, 

दसूरे हमलावर ने उसे भी जान से मारने की नियत से चाकू से हमला किया। मनोज सोनी को 
तरंुत मोहम्मदी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मतृ घोषित कर दिया गया। घटनास्थल पर 
मौजदू लोगों ने आग्नेयास्त्रों और चाकू के साथ दोनों हमलावरों को पकड़ लिया, जिनमें से एक 

हमलावर ने अपना नाम सोबरन लाल और दसूरे ने हरि ओम उर्फ  बंटू बताया। सोबरन लाल से 

एक .315 बोर की पिस्तौल और एक खाली कारतसू बरामद किया गया और हरि ओम से एक 

चाकू और .315 बोर की पिस्तौल तथा बरैल में फंसा एक कारतसू बरामद किया गया। उक्त 

पी.डब्ल्य.ू-1 ने यह भी बताया है कि उसने गौरव पाठक से शिकायत लिखवाई थी और उसे थाने 

में दर्ज कराया था और घटनास्थल से पलुिस को मोटरसाइकिल बरामद करवाई थी। उक्त साक्षी 
ने तहरीर को "प्रदर्श-का-1" के रूप में सिद्ध किया है। 
"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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23.​पी.डब्ल्य.ू-1 (नीरज कुमार सोनी) के मौखिक संस्करण की पषु्टि पी.डब्ल्य.ू-2 (पंकज सोनी), 
पी.डब्ल्य.ू-3 (सौर आलम) और पी.डब्ल्य.ू-4 (नरेंद्र कुमार वर्मा) द्वारा की गई है, जो पड़ोस के 

स्वतंत्र दकुानदार हैं और घटना के साक्षी रहे हैं। 
24.​पी.डब्ल्य.ू-5 (डॉ. एस.य.ूपी. सिन्हा) ने पी.डब्ल्य.ू-1 का चिकित्सीय परीक्षण किया और चोट 

रिपोर्ट "प्रदर्श-का-5" को सिद्ध किया। उन्होंने अपनी मखु्य परीक्षा में कहा है कि वह 

01.03.2008 को प्राथमिक स्वास्थ्य कें द्र, मोहम्मदी में तनैात थे और उन्होंने घायल नीरज 

कुमार सोनी का परीक्षण किया और उनके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं: 

"(1) बाएँ कंधे के क्षेत्र पर 1 सेमी x 0.4 सेमी x मांस की गहराई तक का घाव, बाएँ 

एक्रोमियन प्रोसेस से 3 सेमी मध्य में, किनारे साफ कटे हुए, चमकदार पपड़ी मौजदू। 

(2) बाएँ हाथ के पिछले हिस्से पर 3 सेमी x 0.5 सेमी x मांस की गहराई तक का घाव, बाएँ 

कलाई के जोड़ से 6 सेमी नीचे, किनारे साफ कटे हुए, चमकदार पपड़ी मौजदू। 

राय: उपरोक्त चोटें (1) और (2) प्रकृति में साधारण हैं और किसी धारदार वस्त ुसे कारित 

हुई हैं। अवधि लगभग 12 घंटे से 24 घंटे परुानी है।" 

25.​पी.डब्ल्य.ू-6 (एस.आई. विजय सिहं) ने पंचनामा को "प्रदर्श-का-2" और घटना के तरंुत बाद तयैार 
किए गए अन्य समसामयिक पलुिस कागजात को सिद्ध किया है और गवाही दी है कि मनोज 

सोनी (मतृक) की हत्या 29.02.2008 की शाम लगभग 5:30 बजे हुई थी। एफ.आई.आर. दर्ज 
होने के बाद, वह एस.एच.ओ.- देवी दयाल सिहं और अन्य पलुिस अधिकारियों के साथ 

घटनास्थल पर पहँुचे, जहाँ भारी भीड़ थी। देवी दयाल सिहं के निर्देश पर उन्होंने पंचनामा और 
अन्य पलुिस कागजात तयैार किए। 

26.​पी.डब्ल्य.ू-7 (देवी दयाल सिहं) मामले के विवेचनाधिकारी हैं और उन्होंने गवाही दी है कि 

पी.डब्ल्य.ू-1 (नीरज सोनी) की तहरीर पर अभियकु्त सोबरन लाल और हरि ओम उर्फ  बंटू के 

विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 393, 307 के तहत एक मकुदमा दर्ज किया गया था 
और वह घटनास्थल पर गए और पी.डब्ल्य.ू-1 का बयान दर्ज किया तथा मतृक का पंचनामा 
तयैार करवाया। उन्होंने मखुबिर/पी.डब्ल्य.ू-1 की निशानदेही पर नज़री नक्शा बनवाया और 
अन्य पलुिस दस्तावेज तयैार किए। उन्होंने पंचनामा (प्रदर्श-का-2), नज़री नक्शा (प्रदर्श-का-6), 

घटनास्थल से खनू से सनी और सादी मिट्टी का बरामदगी मेमो (प्रदर्श का-4), आग्नेयास्त्रों 
.315 बोर पिस्तौल, खोखा कारतसू, जिंदा कारतसू की बरामदगी (प्रदर्श का-3), आरोप पत्र 

(प्रदर्श-का-7), एक जिंदा कारतसू, एक खाली कारतसू, पिस्तौल और चाकू (प्रदर्श-1 से 6), फोटो, 
नमनूा महुर, पलुिस फॉर्म 13 और 33, पत्र सीएमओ और आर.आई. (प्रदर्श का-8) और (प्रदर्श 
का-13), चिक एफ.आई.आर. (प्रदर्श का-14) और जी.डी. (प्रदर्श का-15) को सिद्ध किया। 

27.​अभियोजन की ओर से प्रस्ततु पी.डब्ल्य.ू-8, एच.सी. श्रीराम चौधरी ने गवाही दी है कि दिनांक 

29.02.2008 के वाद संख्या 64/2008 की विवेचना उप-निरीक्षक पी.के. श्रीवास्तव द्वारा 
01.03.2008 को सौंपी गई थी। इसके बाद, इस साक्षी ने विवेचना अपने हाथ में ली और साक्षियों 

"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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के बयान दर्ज किए। नज़री नक्शा तयैार किया। साक्षी ने नक्शा प्रदर्श का-16, आरोप पत्र प्रदर्श 
का-17, प्रदर्श का-18, प्रदर्श का-19 को सिद्ध किया है। 

28.​अभियोजन की ओर से प्रस्ततु पी.डब्ल्य.ू-9, रामायण सिहं ने अपने शपथपरू्ण बयान में चिक 

एफ.आई.आर. संख्या 64/2008 (प्रदर्श का-20) को अपनी लिखावट और हस्ताक्षर में होने की 
पषु्टि की है और द्वितीयक साक्षी के रूप में जी.डी. की फोटोकॉपी (प्रदर्श का-21) तथा 
अभियोजन संस्ततुि (प्रदर्श का-22) को भी उक्त साक्षी द्वारा सिद्ध किया गया है। 

29.​डॉक्टर (पी.डब्ल्य.ू-10/ डॉ. आर.आर. अग्निहोत्री) की राय के अनसुार, मतृ्य ुका अनमुानित समय 

पोस्टमार्टम परीक्षा आयोजित करने से लगभग आधा दिन पहले का था। पंचायतनामा की 
कार्यवाही 29.02.2008 को हुई थी और लगभग 18:15 बजे शरुू हुई थी। मतृ्य ु के कारण का 
वर्णन करने वाले पंचायतनामा रिपोर्ट के प्रासंगिक कॉलम में यह दर्ज किया गया था कि मतृक 

की मतृ्य ुउसे लगी आग्नेयास्त्र की चोट के कारण हुई थी। पंचायतनामा परूा होने पर, लगभग 

18:30 बजे, मतृ्य ुके सही कारण का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम परीक्षा के लिए भेजा 
गया था। 

30.​पी.डब्ल्य.ू-10 के रूप में परीक्षित डॉक्टर के अनसुार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी अपनी लिखावट 

में तयैार की गई थी और उस पर उनके हस्ताक्षर हैं; इसे सिद्ध किया गया और "प्रदर्श-का-23" के 

रूप में अकंित किया गया। मखु्य परीक्षा में, मतृक को लगी चोटों का वर्णन करत े हुए, 

पी.डब्ल्य.ू-10 ने राय दी कि मतृ्य ुका कारण "मतृ्य ुपरू्व आग्नेयास्त्र की चोटों के परिणामस्वरूप 

शॉक और रक्तस्राव" था। अपने प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने कहा कि मतृ्य ुपोस्टमार्टम परीक्षा से 

लगभग आधा दिन पहले हुई होगी, जो 01.03.2008 की सबुह 6:30 बजे आयोजित की गई थी। 
उन्होंने यह भी पषु्टि की कि मतृक की मतृ्य ुपिछली शाम लगभग 5:30 बजे हुई होगी। उन्होंने 

यह भी कहा कि मतृक के शरीर से बरामद गोली वर्तमान में उनके पास नहीं है। उन्होंने आगे 

गवाही दी कि एक्स-रे रिपोर्ट में यह लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि मतृक का एक्स-रे 
करने के बाद उसके शरीर में गोली खोजी गई थी, और न ही उस एक्स-रे प्लेट को प्रदर्शित करना 
आवश्यक था। 

31.​यह न्यायालय पाता है कि तथ्य के साक्षियों में, पी.डब्ल्य.ू-1 (नीरज कुमार सोनी), जो मतृक का 
सगा भाई है, घटना का चश्मदीद गवाह है। वह एक घायल साक्षी भी है, जिसे उसी घटना में चोटें 
आई थीं। उसकी चोट की रिपोर्ट प्रदर्श का-5 है और पी.डब्ल्य.ू-5 (डॉ. एस.य.ूपी. सिन्हा) द्वारा 
विधिवत सिद्ध की गई है। इसके अलावा, पी.डब्ल्य.ू-1 मामले का मखुबिर भी है और उसने 

स्पष्ट किया है कि उसे लगी चोटों के कारण, उसकी ओर से लिखित शिकायत गौरव पाठक 

नामक व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी। अपने प्रतिपरीक्षण में, उसका बयान ससुंगत और अडिग 

रहा। हालांकि उस बगै में आभषूण और पसेै के तथ्य के संबंध में संदेह पदैा करने का प्रयास किया 
गया था जिसे कथित तौर पर दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा मतृक से छीनने का प्रयास किया गया था, 
लेकिन यह न्यायालय ऐसे संदेह को तात्त्विक नहीं मानता है, क्योंकि अभियोजन पक्ष को डकैती 
की घटना नहीं, बल्कि डकैती का प्रयास और मतृक-मनोज सोनी की मतृ्य ुस्थापित करने की 
आवश्यकता है। किसी भी स्थिति में, पी.डब्ल्य.ू-2 (पंकज सोनी) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बहुत 

अच्छी तरह से स्पष्ट किया है कि वह वही था जिसने घटनास्थल से आभषूण और नकदी वाला 
बगै उठाया था और घर वापस ले गया था और बाद में, जब विवेचनाधिकारी ने उक्त बगै, 

"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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आभषूण और नकदी की मांग की, तो उसने उसे प्रस्ततु किया, जिसे बाद में उसे सपुरु्दगी पर छोड़ 

दिया गया। 
32.​इसके अलावा, यह न्यायालय उस काननू से बेखबर नहीं हो सकता कि घायल साक्षी का बयान 

आम तौर पर महत्वपरू्ण साक्ष्य मलू्य रखता है और सामान्यतः उच्च स्तर की विश्वसनीयता का 
हकदार होता है, जब तक कि बयान में पर्याप्त विसंगतियां या अतंर्विरोध न हों। पी.डब्ल्य.ू-1 के 

बयान को ध्यान से पढ़ने पर, इस न्यायालय को ऐसी कोई तात्त्विक विसंगति नहीं मिलती है। 
इसलिए, अभियोजन पक्ष के मामले की उत्पत्ति के संबंध में अपीलार्थी द्वारा उठाया गया संदेह 

परूी तरह निराधार है। सर्वोच्च न्यायालय ने बाल ूसदुाम खालदे एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, 
2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 355 में घायल चश्मदीद गवाह के बयान के साथ किए जाने 

वाले व्यवहार को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है: 

"26. जब एक घायल चश्मदीद गवाह के साक्ष्य का मलू्यांकन किया जाना हो, तो 
न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित काननूी सिद्धांतों को ध्यान में रखना 
आवश्यक है: 

(क) घटना के समय और स्थान पर घायल चश्मदीद गवाह की उपस्थिति पर तब तक संदेह 

नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके बयान में तात्त्विक अतंर्विरोध न हों। 

(ख) जब तक साक्ष्य द्वारा अन्यथा स्थापित न हो जाए, यह माना जाना चाहिए कि एक 

घायल साक्षी वास्तविक दोषियों को भागने नहीं देगा और अभियकु्त को झूठा नहीं 
फँसाएगा। 

(ग) घायल साक्षी के साक्ष्य का साक्ष्य मलू्य अधिक होता है और जब तक बाध्यकारी कारण 

मौजदू न हों, उनके बयानों को हल्के में खारिज नहीं किया जाना चाहिए। 

(घ) स्वभावगत आचरण में कुछ सजावट या मामलूी अतंर्विरोधों के कारण घायल साक्षी के 

साक्ष्य पर संदेह नहीं किया जा सकता। 

(ङ) यदि घायल साक्षी के साक्ष्य में कोई अतिशयोक्ति या अतात्त्विक सजावट है, तो ऐसे 

अतंर्विरोध, अतिशयोक्ति या सजावट को घायल के साक्ष्य से हटा दिया जाना चाहिए, 

लेकिन परेू साक्ष्य को नहीं। 

(च) अभियोजन पक्ष के संस्करण के व्यापक आधार पर विचार किया जाना चाहिए और 
समय बीतने के साथ स्मतृि लोप के कारण सामान्य रूप से आने वाली विसंगतियों को 
खारिज कर देना चाहिए।" 

33.​इसके अलावा, घायल चश्मदीद गवाह के बयान को उच्च पायदान पर रखा जाता है और काननू में 
एक विशषे दर्जा दिया जाता है क्योंकि चोट स्वयं उपस्थिति और सच्चाई की गारंटी देती है, जसैा 

"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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कि माननीय शीर्ष न्यायालय ने अब्दलु सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2010) 10 एससीसी 
254 में अभिनिर्धारित किया है; जो निम्नानसुार है: 

"इस बिदं ुपर काननू को इस आशय के साथ संक्षेपित किया जा सकता है कि घायल साक्षी के 

बयान को काननू में एक विशषे दर्जा दिया गया है। यह इस तथ्य का परिणाम है कि साक्षी 
को लगी चोट अपराध के दृश्य पर उसकी उपस्थिति की एक अतंर्निहित गारंटी है और 
क्योंकि साक्षी अपने वास्तविक हमलावर को केवल किसी तीसरे पक्ष को अपराध के लिए 

झूठा फँसाने के लिए दंडित किए बिना नहीं छोड़ना चाहेगा। इस प्रकार, घायल साक्षी के 

बयान पर तब तक भरोसा किया जाना चाहिए जब तक कि उसमें प्रमखु अतंर्विरोधों और 
विसंगतियों के आधार पर उसके साक्ष्य को खारिज करने के ठोस आधार न हों।" 

34.​किसी भी स्थिति में, हमें अन्य मौखिक साक्षियों के साथ घायल साक्षी के बयान में कोई ठोस 

विसंगति या अतंर्विरोध नहीं मिलता है, इसलिए यह न्यायालय अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता 
के तर्कों से सहमत नहीं है कि घायल साक्षी का बयान विश्वसनीय नहीं होना चाहिए। मामलूी 
विसंगतियां, यदि कोई हों, तो वे स्वाभाविक हैं और अभियोजन पक्ष के मखु्य मामले को प्रभावित 

नहीं करती हैं। इस प्रकार यह न्यायालय पी.डब्ल्य.ू-1 पर संदेह करने का कोई कारण नहीं पाता 
है। 

35.​पी.डब्ल्य.ू-1 के बयान पर विश्वास न करने और संदेह करने का दसूरा आधार, जसैा कि अपीलार्थी 
के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क  दिया गया है, यह है कि मतृक पी.डब्ल्य.ू-1/मखुबिर का सगा 
भाई है और वह एक 'हितबद्ध साक्षी' है और विद्वान अधिवक्ता के अनसुार उसके बयान की 
जांच कुछ सावधानी के साथ की जानी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मखुबिर/पी.डब्ल्य.ू-1 

मतृक-मनोज सोनी का सगा भाई है, हालांकि वह एक घायल साक्षी भी है, जिसके बयान को हल्के 

में खारिज नहीं किया जा सकता है। यह तर्क  कि पी.डब्ल्य.ू-1 एक "हितबद्ध साक्षी" है, गलत है। 
इसके अलावा, 'हितबद्ध साक्षी' और 'संबंधित साक्षी' के बीच स्पष्ट अतंर है क्योंकि एक संबंधित 

साक्षी का अनिवार्य रूप से हितबद्ध साक्षी होना आवश्यक नहीं है। इस पहल ूपर काननू माननीय 

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मो. रोजाली अली बनाम असम राज्य, एआईआर 2019 एससी 1128 
में तय किया गया है; जिसमें न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि: 

"10. जहाँ तक इस तर्क  का संबंध है कि सभी चश्मदीद गवाह मतृक के करीबी रिश्तदेार हैं, अब यह 

भली-भाँति ससु्थापित हो चकुा है कि किसी संबंधित साक्षी को केवल पीड़ित का रिश्तदेार होने मात्र से 

'हितबद्ध' साक्षी नहीं कहा जा सकता। इस न्यायालय ने कई मामलों में 'हितबद्ध' और 'संबंधित' 

साक्षियों के बीच के अतंर को स्पष्ट किया है, जिसमें कहा गया है कि किसी साक्षी को केवल तभी 
हितबद्ध कहा जा सकता है जब वह मकुदमेबाजी के परिणाम से कोई लाभ प्राप्त करता हो, जिसका अर्थ 
दाण्डिक मामले के संदर्भ में यह होगा कि परू्व शत्रतुा या अन्य कारणों से अभियकु्त को दंडित देखने में 
साक्षी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित है, और इस प्रकार अभियकु्त को झूठा फँसाने का उसका कोई हेत ुहै 

(उदाहरण के लिए, देखें 'राजस्थान राज्य बनाम कल्कि, (1981) 2 एससीसी 752'; 'अमित बनाम उत्तर 
प्रदेश राज्य, (2012) 4 एससीसी 107'; और 'गंगाभवानी बनाम रायपति वेंकट रेड्डी, (2013) 15 

एससीसी 298')। हाल ही में, इस अतंर को 'गणपति बनाम तमिलनाडु राज्य, (2018) 5 एससीसी 549' 
"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 

 



Tra
ns

lat
ed

 ve
rsi

on
. N

ot 
for

 Le
ga

l U
se

.

 

में, 'राजस्थान राज्य बनाम कल्कि' (उपर्युक्त) में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय का संदर्भ देत ेहुए, 

निम्नलिखित शब्दों में दोहराया गया था:" 

"14. 'संबंधित' का अर्थ 'हितबद्ध' के समान नहीं है। किसी साक्षी को 'हितबद्ध' केवल तभी कहा जा 
सकता है जब वह मकुदमेबाजी के परिणाम से कोई लाभ प्राप्त करता हो; जसेै किसी सिविल वाद की 
डिक्री में, या किसी अभियकु्त व्यक्ति को दंडित देखने में। एक साक्षी जो स्वाभाविक है और वाद की 
परिस्थितियों में एकमात्र संभावित चश्मदीद गवाह है, उसे 'हितबद्ध' नहीं कहा जा सकता..." 

36.​यह समझना आवश्यक है कि आपराधिक मामलों में अक्सर ऐसा होता है कि अपराध का साक्षी 
पीड़ित का कोई करीबी रिश्तदेार होता है, जिसकी अपराध स्थल पर उपस्थिति स्वाभाविक होती 
है, जसैा कि वर्तमान मामले में है। मतृक का छोटा भाई और आभषूण की दकुान का सह-स्वामी 
होने के नात े पी.डब्ल्य.ू-1 की उपस्थिति स्वाभाविक है। सरुक्षा कारणों से मतृक के लिए कुछ 

आभषूण और नकदी अपने घर ले जाना भी स्वाभाविक था क्योंकि दकुान शाम को 5:30-6:00 

बजे के बीच बंद हो जाती थी। घटना का समय भी शाम 5:30 बजे है। अभिलेख पर ऐसी कोई 

असंगति नहीं आई है कि दकुान मतृक या मखुबिर की नहीं थी या दकुान के बंद होने का समय 

5:30-6:00 बजे नहीं था या उस दिन दकुान बंद थी या वह आभषूण की दकुान ही नहीं थी। 
वास्तव में, यह इसके विपरीत है क्योंकि न केवल नज़री नक्शा (प्रदर्श-का-6) सिद्ध किया गया 
है, बल्कि अन्य चश्मदीद गवाहों के बयानों ने, जो पड़ोसी दकुानों के मालिक हैं—अर्थात 

पी.डब्ल्य.ू-2 (पंकज सोनी), पी.डब्ल्य.ू-3 (सौर आलम) और पी.डब्ल्य.ू-4 (नरेंद्र कुमार 
वर्मा)—पी.डब्ल्य.ू-1 के बयान की पषु्टि की है। किसी भी स्थिति में, ऐसे साक्षी के साक्ष्य को 
केवल 'हितबद्ध' का लेबल लगाकर स्वचालित रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है। झूठा 
फँसाने के लिए परू्व दशु्मनी या उद्देश्य का कोई साक्ष्य नहीं है। वास्तव में, आपराधिक मामलों में 
"हितबद्ध साक्षियों" के संबंध में सबसे शरुुआती बयानों में से एक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 
दलीप सिहं बनाम पंजाब राज्य, 1954 एससीआर 145 के मामले में दिया गया था; जिसमें 
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकन किया है: 

"26. एक साक्षी को सामान्यतः स्वतंत्र माना जाना चाहिए जब तक कि वह ऐसे स्रोतों से न 

उपजा हो जिनके दषूित होने की संभावना हो और उसका आमतौर पर मतलब तब तक है 

जब तक कि साक्षी के पास अभियकु्त के विरुद्ध दशु्मनी जसैा कोई कारण न हो, जिससे वह 

उसे झूठा फँसाने की इच्छा रखता हो। सामान्यतः, एक करीबी रिश्तदेार वास्तविक अपराधी 
को बचाने और एक निर्दोष व्यक्ति को झूठा फँसाने वाला अतंिम व्यक्ति होगा..." 

37.​ससुंगत मौखिक साक्ष्य के आलोक में, जिसकी पषु्टि चिकित्सीय और दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा 
होती है और उपरोक्त के प्रकाश में तथा उनके बयानों के सकू्ष्म और उद्देश्यपरू्ण पठन पर, यह 

न्यायालय पाता है कि पी.डब्ल्य.ू-1/मखुबिर (नीरज कुमार सोनी), पी.डब्ल्य.ू-2 (पंकज सोनी), 
पी.डब्ल्य.ू-3 (सौर आलम) और पी.डब्ल्य.ू-4 (नरेंद्र कुमार वर्मा) स्वाभाविक, विश्वसनीय और 
भरोसेमंद साक्षी हैं और उन्हें हितबद्ध साक्षी नहीं कहा जा सकता, न ही उनके बयानों को केवल 

रिश्तदेारी के आधार पर खारिज किया जा सकता है। 

"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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38.​अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया अगला तर्क  यह है कि अभियोजन 

अपीलार्थी की ओर से अपराध के लिए कोई उद्देश्य स्थापित करने में विफल रहा। इस संबंध में 
परुजोर तर्क  दिया गया है कि चूंकि उद्देश्य का अभाव था, इसलिए घटनाओ ंकी श्रृंखला परूी नहीं 
हो सकी और इस तरह अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए था। यह तर्क  योग्यताहीन 

है। सबसे पहले और महत्वपरू्ण बात यह है कि यह समझना होगा कि वर्तमान मामला "प्रत्यक्ष 

मौखिक साक्ष्य" पर आधारित है न कि "पारिस्थितिक साक्ष्य" पर। यह अच्छी तरह से स्थापित है 

कि जहाँ पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामलों में उद्देश्य महत्व रख सकता है, वहीं इसका 
अभाव तब घातक नहीं होता जहाँ अभियोजन ने विश्वसनीय और भरोसेमंद चश्मदीद गवाहों का 
बयान पेश किया हो। उद्देश्य बहुत महत्व रखता है, लेकिन यह कहना कि उद्देश्य की 
अनपुस्थिति परूी अभियोजन कहानी को बेदखल कर देगी, इस एक कारक को वह महत्व देना है 

जो देय नहीं है। उद्देश्य अभियकु्त के मन के क्षेत्र में संचालित होता है और इसे स्थापित करना 
अक्सर कठिन होता है और शायद ही कभी किसी सटीकता के साथ थाह ली जा सकती है। 
समय-समय पर न्यायालयों ने अभिनिर्धारित किया है कि उद्देश्य परिस्थितियों की श्रृंखला में 
एक अतिरिक्त कड़ी की भमूिका निभाता है, हालांकि, वर्तमान में मामला बिल्कुल अलग है 

क्योंकि यह "चश्मदीद गवाह" के वतृ्तांत पर आधारित है। उद्देश्य की स्थापना न होने के संबंध में, 
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जब अपराध के 

संबंध में विश्वसनीय प्रत्यक्ष साक्ष्य हो, तो मकसद होना 'अनिवार्य शर्त' नहीं है। इसलिए, उद्देश्य 

स्थापित करने में विफलता अभियोजन के मामले को बेदखल नहीं करती है। बिपिन कुमार मंडल 
बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2010) 12 एससीसी 91 के मामले के निर्णय के निम्नलिखित 

परैाग्राफों को इंगित करना प्रासंगिक है, जो इस न्यायालय की उक्त समझ को अतंर्दृष्टि प्रदान 

करत ेहैं: 

"19. यह ससु्थापित विधिक प्रस्ताव है कि भले ही कथित रूप से हेत ुके अभाव को स्वीकार 
कर लिया जाए, उसका कोई परिणाम नहीं होता और वह तब महत्वहीन हो जाता है जब 

प्रत्यक्ष साक्ष्य अपराध को स्थापित करता है। इसलिए, यदि किसी अपराध के किए जाने के 

संबंध में साक्षियों का प्रत्यक्ष विश्वसनीय साक्ष्य मौजदू है, तो हेत ुवाला भाग अपना महत्व 

खो देता है। अतः, यदि घटना के हेत ुकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती है, तो घटना के संबंध में 
साक्षियों के मौखिक साक्ष्य को केवल हेत ुके अभाव के कारण खारिज नहीं किया जा सकता, 
यदि अन्यथा साक्ष्य विश्वास के योग्य हो। (देखें हरि शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1996) 

9 एससीसी 40; बिकाऊ पांड ेऔर अन्य बनाम बिहार राज्य, (2003) 12 एससीसी 616; 

और अब ूठाकिर और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, (2010) 5 एससीसी 91)।" 

20.  पारिस्थितिक साक्ष्य से संबंधित मामले में, उद्देश्य बहुत महत्व रखता है, 

लेकिन यह कहना कि उद्देश्य की अनपुस्थिति परूी अभियोजन कहानी को 
बेदखल कर देगी, इस एक कारक को वह महत्व देना है जो देय नहीं है। उद्देश्य 

अभियकु्त के मन में होता है और शायद ही कभी किसी सटीकता के साथ थाह 

ली जा सकती है। (देखें उजागर सिहं बनाम पंजाब राज्य, (2007) 13 एससीसी 
90)।" 

"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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39.​इस प्रकार, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलील कि अभियोजन हत्या के 

अपराध के लिए उद्देश्य स्थापित करने में विफल रहा है, योग्यताहीन है। आपराधिक न्यायशास्त्र 

का यह एक स्थापित सिद्धांत है कि उद्देश्य हत्या के अपराध का एक आवश्यक तत्व नहीं है, 

क्योंकि जघन्य अपराध अक्सर तचु्छ या अचानक कारणों से किए जात ेहैं। उद्देश्य से संबंधित 

साक्ष्य, जहाँ उपलब्ध हों, आम तौर पर सहायक प्रकृति के होत ेहैं। उद्देश्य का केवल होना या न 

होना, अपने आप में अभियकु्त के दोष को न तो स्थापित कर सकता है और न ही नकार सकता 
है। जहाँ स्पष्ट, ससुंगत और विश्वसनीय साक्ष्य यह प्रदर्शित करत ेहैं कि अभियकु्त के पास 

तत्काल अवसर था और उसने वास्तव में अपराध किया है, वहाँ उद्देश्य के प्रमाण का अभाव 

अप्रासंगिक हो जाता है। जब स्पष्ट साक्ष्य हो और जहाँ अभियोजन ने संदेह से परे सिद्ध कर 
दिया हो कि मतृक को अभियकु्त द्वारा दिन-दहाड़ ेऔर परूी सार्वजनिक दृष्टि के सामने मौत के 

घाट उतार दिया गया था, तो हत्या के आरोप में दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए उद्देश्य का 
प्रमाण आवश्यक नहीं है। उद्देश्य को सिद्ध करने में विफलता किसी भी तरह से अभियोजन के 

मामले को कमजोर नहीं करती या दोषसिद्धि को दषूित नहीं करती है। 
40.​अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया अगला आधार एफ.आई.आर. में 

मोटरसाइकिल संख्या यपूी25य3ू803 के उल्लेख और विवेचना के दौरान बाद में मिले इस 

निष्कर्ष से संबंधित है कि उक्त वाहन अपीलार्थी से संबंधित नहीं था। इस संबंध में, 
एफ.आई.आर. की काननूी अवधारणा और दायरे को समझना उचित है। वास्तव में, प्रथम सचूना 
रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) न तो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में परिभाषित है और न ही इसमें स्पष्ट 

रूप से उपयोग की गई है, हालांकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 एक संज्ञेय अपराध के किए 

जाने से संबंधित सचूना को पलुिस थाने के प्रभारी अधिकारी को दिए जाने का उल्लेख करती है। 
संज्ञेय अपराध की सचूना प्रदान करने के इस प्रारंभिक चरण में, काननू केवल सचूना देने का 
आदेश देता है। इसमें मखुबिर को अभियकु्त के नाम का खलुासा करने या सभी तथ्यों का विस्ततृ 

विवरण देने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसी सचूना दे सकता है और 
एफ.आई.आर. को अपराध से संबंधित सभी तथ्यों और विवरणों का सटीक खलुासा करने वाला 
शब्दकोश होने की आवश्यकता नहीं है। 

41.​यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एफ.आई.आर. में दी गई सचूना हमेशा पलुिस द्वारा सत्यापन 

के अधीन होती है और यह पलुिस या विवेचनाधिकारी है, जो विवेचना के दौरान उन विवरणों का 
पता लगाएगा और आवश्यक साक्ष्य एकत्र करेगा, सही तथ्यों का पता लगाएगा और शामिल 

व्यक्तियों की पहचान करेगा। संक्षेप में, एफ.आई.आर. केवल विवेचना तंत्र को सक्रिय करती है 

ताकि पलुिस अपराध की विवेचना कर सके और काननू के अनसुार कार्रवाई कर सके। 
42.​इस पषृ्ठभमूि में देखा जाए तो, एफ.आई.आर. में मखुबिर द्वारा दिए गए गलत नंबर का उल्लेख, 

जो बाद में अभियकु्त से असंबद्ध पाया गया, अर्थहीन है और अपने आप में अभियोजन मामले 

की सत्यता को प्रभावित नहीं करता है। अधिक से अधिक, ऐसी विसंगति मखुबिर के वतृ्तांत की 
सत्यता पर संदेह पदैा कर सकती है और इसका उपयोग न्यायालय में मखुबिर के साक्ष्य की पषु्टि 

करने या उसका खंडन करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसे अन्यथा ससुंगत और 
विश्वसनीय अभियोजन साक्ष्य को खारिज करने के आधार के रूप में नहीं उठाया जा सकता है। 

43.​वर्तमान मामले में, यह न्यायालय पाता है कि घटनास्थल पर मोटरसाइकिल होने के तथ्य की 
पषु्टि पी.डब्ल्य.ू-1, पी.डब्ल्य.ू-2, पी.डब्ल्य.ू-3, पी.डब्ल्य.ू-4 और पी.डब्ल्य.ू-7 (विवेचनाधिकारी) 

"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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द्वारा लगातार की गई है। अधिक महत्वपरू्ण बात यह है कि अपराध स्थल पर अपीलार्थी की 
उपस्थिति और आग्नेयास्त्रों के उपयोग पर विवाद नहीं किया जा सकता है और यह पी.डब्ल्य.ू-1, 

पी.डब्ल्य.ू-2, पी.डब्ल्य.ू-3 और पी.डब्ल्य.ू-4 के ससुंगत और स्पष्ट बयान के माध्यम से मजबतूी 
से स्थापित है, जो सभी घटना के चश्मदीद गवाह हैं। इसके अलावा, पी.डब्ल्य.ू-7 ने अपनी गवाही 
में कहा है कि उन्होंने अपीलार्थी को घटनास्थल से गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पर 
नज़री नक्शा तयैार किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अपराध करने में इस्तमेाल की गई 

एक मोटरसाइकिल घटनास्थल पर बरामद हुई है। 
44.​इन परिस्थितियों में, घटनास्थल पर अपीलार्थी की मोटरसाइकिल की मौजदूगी के बारे में थोड़ा 

भी संदेह नहीं है। चाहे मोटरसाइकिल अपीलार्थी की थी, या एफ.आई.आर. में उल्लिखित सटीक 

पंजीकरण संख्या सही थी, शामिल मखु्य मदु्दे के लिए परूी तरह से अर्थहीन और अप्रासंगिक है। 
ऐसी विसंगति किसी भी तरह से अभियोजन के मामले को कमजोर नहीं करती है या अपीलार्थी 
की दोषसिद्धि को प्रभावित नहीं करती है। एक एफ.आई.आर. से सभी तथ्यों का शब्दकोश होने 

की उम्मीद नहीं की जाती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य आपराधिक विधि को सक्रिय करना है। 
वाहन के विवरण में कोई भी विसंगति अभियोजन के मामले को प्रभावित नहीं करती है, विशषे 

रूप से जब घटनास्थल पर आग्नेयास्त्रों के साथ अपीलार्थी की उपस्थिति कई चश्मदीद गवाहों 
और विवेचनाधिकारी द्वारा सिद्ध हो चकुी है। 

45.​पंचायतनामा की कार्यवाही में अभियकु्त के रूप में अपीलार्थी के नाम का उल्लेख न होना भी 
महत्वहीन है, क्योंकि पंचनामा/इन्क्वेस्ट मतृक के शरीर की स्थिति और मतृ्य ुके स्पष्ट कारण 

से संबंधित होता है, न कि एफ.आई.आर. दर्ज करने से पहले या बाद के तथ्यों का संग्रह या 
हमलावर की पहचान निर्धारित करने के लिए। जहाँ तक मतृक द्वारा पहने गए कपड़ों के संबंध 

में पी.डब्ल्य.ू-10, डॉक्टर और विवेचनाधिकारी के बयानों में विसंगति का प्रश्न है, ये समय बीतने 

या साक्षी की मानसिक स्थिति के कारण स्मतृि की सामान्य त्रटुियाँ हैं और अभियोजन पक्ष के 

मखु्य मामले को प्रभावित नहीं करती हैं। ऐसी मामलूी विसंगतियां स्वाभाविक हैं और इस 

न्यायालय द्वारा हाल ही में जितेंद्र पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 
2025:AHC-LKO:79401-DB में इन्हें महत्वहीन माना गया है। उक्त मामले में इस न्यायालय 

को घटना के लंबे समय बाद न्यायालय में दर्ज साक्षियों के बयानों में मामलूी विसंगति पर विचार 
करने का अवसर मिला था। इस न्यायालय ने परैाग्राफ संख्या 17 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित 

किया है: 

"17. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियोजन साक्ष्य में विसंगतियां या अतंर्विरोध एक ऐसी कमी है 

जिससे कोई भी आपराधिक वाद मकु्त नहीं है। हालांकि, यह न्यायालय इस तथ्य से बेखबर नहीं हो 
सकता कि साक्षी के बयान पर विचार करत ेसमय, इस न्यायालय को उस प्रक्रिया को ध्यान में रखना 
होगा जिसमें तथ्यों को किसी साक्षी द्वारा ग्रहण किया जाता है और गवाही दी जाती है। तमाम निर्णयों 
की श्रृंखला में समय-समय पर यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब कोई घटना घटती है, तो एक 

साक्षी अपनी बदु्धि और जीवन के अनभुव के अनसुार तथ्यों को ग्रहण करता है और बाद में जब उसे लंबे 

अतंराल के बाद उन तथ्यों को याद करने के लिए कहा जाता है, तो उसकी याददाश्त उन तथ्यों को याद 

करने में उसकी सहायता कर सकती है या बाधा डाल सकती है और वह सटीक समय, स्थान और 
घटनाओ ंके क्रम पर लड़खड़ा सकता है। यह मानवीय प्रक्रिया साक्षी के बयान में विसंगति लाती है, जिसे 

"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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सामान्य कहा जा सकता है। पी.डब्ल्य.ू-4 की गवाही, जहाँ तक उस दरु्भाग्यपरू्ण दिन की शाम 6 बजे 

मतृक और अपीलार्थी को एक साथ देखे जाने के समय का संबंध है, ऐसी ही एक विसंगति का परिणाम है। 
हालांकि, जब इस विसंगति को रिकॉर्ड पर आए अन्य साक्ष्यों के साथ तौला और सवु्यवस्थित किया जाता 
है, तो यह सरुक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मतृक और अपीलार्थी दोनों को उक्त 

दरु्भाग्यपरू्ण दिन पर अतंिम बार एक साथ देखा गया था। इसके अलावा, इस तथ्य को नकारा नहीं जा 
सकता कि समय में इस तरह की विसंगतियां, विशषे रूप से गाँव में, तथ्यों के अवलोकन की त्रटुियों, 
समय बीतने के कारण स्मतृि की सामान्य त्रटुियों या साक्षी की मानसिक स्थिति के कारण हो सकती हैं। 
ये विसंगतियां वे हैं जो सामान्य हैं और एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षित हैं और इन्हें ऐसी कोई तात्त्विक 

विसंगतियां नहीं कहा जा सकता, जो कहानी के मलू आधार को ही प्रभावित कर दें। जब अपीलार्थी के 

विद्वान अधिवक्ता द्वारा रेखांकित विसंगतियों पर विचार किया जाता है, चाहे वह उस समय से संबंधित 

हो जब पी.डब्ल्य.ू-4 ने अतंिम बार मतृक और अपीलार्थी को मोटरसाइकिल पर एक साथ देखा था या इस 

साक्षी द्वारा दी गई समय-रेखा से संबंधित हो, इस न्यायालय का मत है कि ये सामान्य हैं न कि तात्त्विक 

विसंगतियां। अतः, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अभियोजन के वाद में विसंगतियां, जहाँ तक घटना 
की तिथि 09.03.2015 को दिन के दौरान अपीलार्थी की उपस्थिति का संबंध है, महत्वहीन हैं और 
साक्षियों द्वारा बताए गए तथ्यों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार, 09.03.2015 को शीतल 

खेड़ा में अपीलार्थी की उपस्थिति पी.डब्ल्य.ू-2, पी.डब्ल्य.ू-3 और पी.डब्ल्य.ू-4 के साक्ष्यों के संयकु्त पठन 

से सिद्ध होती है और पी.डब्ल्य.ू-4 के 'अतंिम बार एक साथ देखे जाने' के साक्ष्य को भी बचाव पक्ष द्वारा 
खंडित नहीं किया जा सका, यद्यपि उक्त साक्षी का गहन प्रतिपरीक्षण किया गया था।" 

(विशषे बल दिया गया) 

46.​उपरोक्त के आलोक में, विवेचना के समय मतृक के शरीर पर कपड़ों के संबंध में पी.डब्ल्य.ू-10 

(डॉक्टर) और विवेचनाधिकारी के बयान में विसंगति सामान्य है और एक सामान्य व्यक्ति द्वारा 
इसकी परूी अपेक्षा की जा सकती है, और इसे कोई तात्त्विक विसंगति नहीं कहा जा सकता जिससे 

अभियोजन का मामला विफल हो जाए। 
47.​जहाँ तक आभषूण और नकदी वाले बगै की बरामदगी से संबंधित कोई साक्ष्य न होने के संबंध में 

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क  है, वह भी समान रूप से विचारणीय नहीं है। 
पी.डब्ल्य.ू-2, जो एक चश्मदीद गवाह भी है, उसने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा है कि 

वह घटना के समय घटनास्थल पर मौजदू था और उसने उक्त बगै को जमीन पर पड़ा देखा था 
और कुछ सामान उसमें बिखरा हुआ था, जिसे उसने इकट्ठा किया और उक्त बगै में डालकर 
अपने घर में रख लिया। उसने इस बात पर भी व्यापक प्रतिपरीक्षण का सामना किया कि ये तथ्य 

विवेचनाधिकारी को बताए गए थे और यहाँ तक कि जब उक्त अधिकारी ने उक्त बगै की मांग 

की, तो वह वही था जिसने विवेचनाधिकारी के समक्ष उक्त बगै प्रस्ततु किया था और बाद में 
उक्त बगै उसे सपुरु्दगी पर वापस कर दिया गया था। उसने यह भी बताया कि बगै दकुान से 

लगभग एक या डढे़ फीट की दरूी पर पड़ा था। प्रतिपरीक्षण में उसका बयान अडिग रहा और 
कथित विसंगति की पर्याप्त व्याख्या करता है। इस प्रकार, बगै की बरामदगी के संबंध में 
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया संदेह गलत है और अभिलेख पर आए बयान 

के आलोक में टिकता नहीं है। 

"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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48.​विद्वान अधिवक्ता ने शरीर से बरामद गोली के संबंध में भी संदेह व्यक्त किया है, जिसे कभी 
न्यायालय के समक्ष प्रस्ततु नहीं किया गया, न ही कोई बलैिस्टिक, फॉरेंसिक या वजै्ञानिक साक्ष्य 

यह सिद्ध करने के लिए प्रस्ततु किया गया कि उक्त गोलियां अपीलार्थी की पिस्तौल से चलाई 

गई थीं। सबसे पहले, यह समझना होगा कि अभियोजन द्वारा प्रस्ततु वर्तमान मामला चश्मदीद 

गवाहों के आधार पर है क्योंकि गोली सार्वजनिक रूप से चलाई गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है 

कि बलैिस्टिक रिपोर्ट या वजै्ञानिक रिपोर्ट गोली को बंदकू के साथ मिलाने में बहुत महत्वपरू्ण 
भमूिका निभाती है, विशषे रूप से पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में, हालांकि चश्मदीद गवाह के 

मामले में इसका महत्व काफी हद तक कम हो जाता है। अभिलेख पर आया है कि अपीलार्थी 
द्वारा मतृक से बगै छीनत ेसमय गोली चलाई गई थी, जिस पर उसके (मतृक) और पी.डब्ल्य.ू-1 

द्वारा शोर मचाया गया था और पास की दकुानों के विभिन्न लोग मौके पर पहँुचे थे। इस प्रकार, 
साक्ष्य में आया है कि न केवल पी.डब्ल्य.ू-1 यानी घायल साक्षी, बल्कि पी.डब्ल्य.ू-3 (सौर आलम) 

और पी.डब्ल्य.ू-4 (नरेंद्र कुमार वर्मा) ने भी अपीलार्थी द्वारा मतृक को गोली मारने की उक्त 

घटना देखी है। इसके अलावा, अभिलेख पर आया है कि यह आम जनता ही थी, जिसने अपीलार्थी 
और अन्य सह-अभियकु्त (हरि ओम) को अपराध के हथियार यानी देशी पिस्तौल और चाकू के 

साथ पकड़ा था। इसलिए, अपीलार्थी द्वारा इस्तमेाल किए गए हथियार से गोलियों को जोड़ने 

वाली बलैिस्टिक या फॉरेंसिक रिपोर्ट का प्रस्ततु न होना या अनपुस्थिति वर्तमान मामले में 
घातक नहीं है। अभियोजन का मामला दिन-दहाड़ े हुई गोलीबारी के प्रत्यक्ष चश्मदीद वतृ्तांत पर 
आधारित है, जिसकी पषु्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होती है। ऐसे मामलों में, बलैिस्टिक साक्ष्य 

प्रस्ततु न करने से कोई फर्क  नहीं पड़ता या अभियोजन की कहानी कमजोर नहीं होती है। 
49.​अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने परुजोर तर्क  दिया है कि अपीलार्थी ने धारा 313 दंड प्रक्रिया 

संहिता के तहत अपने बयान में कहा है कि उसे तीन दिनों तक अवधै रूप से हिरासत में रखा गया 
था, जो उनके अनसुार विवेचना की निष्पक्षता पर संदेह पदैा करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 

अपीलार्थी ने धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपने बयान में उक्त कथन दर्ज किया है, 

हालांकि, यह न्यायालय पाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में उक्त 

पहल ूपर विस्तार से विचार किया है और अभिनिर्धारित किया है कि हालांकि अपीलार्थी को उक्त 

पहल ूको सिद्ध करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, लेकिन वे उक्त बिदं ुपर कोई 

साक्ष्य पेश करने में विफल रहे। इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य 

अधिनियम की धारा 114(g) के आलोक में, अपीलार्थी द्वारा यदि कोई हो, तो उक्त साक्ष्य को 
छिपाने के संबंध में अपीलार्थी के विरुद्ध प्रतिकूल अनमुान सही निकाला है। 

50.​पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओ ंको सनुने और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया गया। 
जहाँ तक घटना स्थल और घटना कारित होने की रीति का संबंध है, इस न्यायालय को यह मानने 

में कोई संकोच नहीं है कि वे अभियोजन साक्षियों के ससुंगत बयानों, अन्य भौतिक परिस्थितियों 
और रिकॉर्ड पर मौजदू सहायक दस्तावेजी साक्ष्यों से निर्णायक रूप से सिद्ध होत ेहैं। इसके 

अलावा, घटनास्थल पर घायल साक्षी (पी.डब्ल्य.ू-1) और स्वतंत्र चश्मदीद गवाहों (पी.डब्ल्य.ू-3 

और पी.डब्ल्य.ू-4) की उपस्थिति स्वाभाविक है और उस पर संदेह नहीं किया जा सकता है। इसके 

अतिरिक्त, पी.डब्ल्य.ू-4 ने पंचनामा रिपोर्ट (प्रदर्श-का-2) और देशी पिस्तौल एवं गोलियों के 

बरामदगी मेमो (प्रदर्श-का-3) को भी सिद्ध किया है। यह सिद्ध होता है कि पलुिस के घटनास्थल 

पर पहँुचने के बाद, घायल चश्मदीद गवाह (पी.डब्ल्य.ू-1) के बोल लिखवाने पर घटना का वर्णन 

"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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करत ेहुए लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श-का-14) दाखिल की गई है। मतृक मनोज सोनी की उसकी दकुान 

की दहलीज पर हुई हत्या की घटना परूी तरह स्थापित है और संदेह से परे सिद्ध है। यह भी 
सिद्ध होता है कि वर्तमान अपीलार्थी, सोबरन लाल यादव ही अपराध का कर्ता है और मतृ्य,ु 

मतृक मनोज सोनी से आभषूण और नकदी का बगै छीनकर डकैती करने के क्रम में कारित की 
गई थी। पलुिस के मौके पर पहँुचने के बाद पी.डब्ल्य.ू-1 के बोल लिखवाने पर लिखित रिपोर्ट 
तरंुत दर्ज कराई गई थी। अपराध स्थल पर अपीलार्थी की उपस्थिति और घटना में उसकी भमूिका 
से इनकार नहीं किया गया है, हालांकि उसका वतृ्तांत अलग था। बचाव पक्ष द्वारा दिए गए वे सभी 
सझुाव कि यह एक दरु्घटना थी, निराधार पाए गए और उन्हें सही रूप से खारिज कर दिया गया। 
बचाव पक्ष रिकॉर्ड पर कोई ऐसी शत्रतुा सिद्ध करने में विफल रहा, जिससे यह पता चले कि इन 

चश्मदीद गवाहों ने उसके विरुद्ध गवाही क्यों दी होगी। साक्षियों के बयानों का सकू्ष्मता से 

परिशीलन करने के बाद, इस न्यायालय का मत है कि साक्षियों द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए वाद 

का मखु्य हिस्सा अप्रभावित रहा। अभियोजन के वाद में मामलूी विसंगतियां महत्वहीन हैं और 
साक्षियों द्वारा गवाही में दिए गए तथ्यों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार, 
अपीलार्थी की आपराधिक जवाबदेही संदेह से परे सिद्ध होती है। 

51.​अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्ततु किया गया अगला तर्क  एक वकैल्पिक तर्क  की 
प्रकृति का है, जिसमें उन्होंने यह पषु्ट करने का प्रयास किया है कि भले ही अभियोजन के वाद को 
सच मान लिया जाए, घटना अचानक स्थिति में हुई थी, और अधिक से अधिक, भीड़ जमा होने 

के कारण डर के मारे एक ही गोली चलाई गई थी और चूंकि उनके अनसुार परू्वचितंन का कोई 

साक्ष्य नहीं है, इसलिए वर्तमान वाद, अपने उच्चतम स्तर पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 

भाग I या II के अतंर्गत आएगा। इस तर्क  के समर्थन में कि कृत्य अचानक स्थिति में और जान से 

मारने के आशय के बिना हुआ था, अतलु ठाकुर बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (2018) 2 एससीसी 
496 में प्रतिवेदित; अरविदं शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2017 (3) जेआईसी 787 एल में 
प्रतिवेदित; कुशा लक्ष्मण वाघमारे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2015) 1 एससीसी (क्रि) 100 में 
प्रतिवेदित; आधं्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरप ु पनु्नय्या, एआईआर 1997 एससी 45 में 
प्रतिवेदित; जग्रूप सिहं बनाम हरियाणा राज्य, एआईआर 1981 एससी 1552 में प्रतिवेदित; और 
तकुाराम एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 4 एससीसी 250 में प्रतिवेदित निर्णयों पर 
भरोसा किया गया है। इसी तरह के मदु्दे पर इस न्यायालय के वाद, राहुल बनाम उत्तर प्रदेश 

राज्य, Neutral Citation No.- 2023:AHC-LKO;69130-DB में प्रतिवेदित निर्णय पर भी 
भरोसा किया गया है। 

52.​इससे पहले कि यह न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 302 या धारा 304 के तहत 

अपीलार्थी की आपराधिक जवाबदेही निर्धारित करने के लिए उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार करे, एक 

ओर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के प्रावधानों और दसूरी ओर धारा 304 भाग I और भाग II 

के तहत 'हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध' के बीच के अतंर को नियंत्रित 

करने वाले काननूी सिद्धांतों पर एक त्वरित नज़र डालना उचित होगा। 
53.​भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और 300, जो क्रमशः आपराधिक मानव वध और हत्या की 

परिभाषा से संबंधित हैं, अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख करती हैं: 

299. आपराधिक मानव वध।” 

"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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जो कोई मतृ्य ुकारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक चोट कारित करने के आशय से जिससे मतृ्य ु

होना संभाव्य हो, या यह ज्ञान रखत ेहुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मतृ्य ुकारित कर देगा, 
कोई कार्य करके मतृ्य ुकारित करता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है। 

300. हत्या।” 

इसमें इसके पश्चात अपवर्जित मामलों को छोड़कर, आपराधिक मानव वध हत्या है, यदि वह कार्य 
जिसके द्वारा मतृ्य ुकारित की गई है, मतृ्य ुकारित करने के आशय से किया गया हो, या— 

(दसूरा)” यदि वह ऐसी शारीरिक चोट कारित करने के आशय से किया गया हो जिसे अपराधी जानता हो 
कि उस व्यक्ति की मतृ्य ुकारित करना संभाव्य है जिसे क्षति पहँुचाई गई है, या 

(तीसरा)” यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट कारित करने के आशय से किया गया हो और वह 

शारीरिक चोट जिसका कारित किया जाना आशयित हो, प्रकृति के सामान्य अनकु्रम में मतृ्य ुकारित 

करने के लिए पर्याप्त हो, या 

(चौथा)” यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकटपरू्ण है कि परूी 
संभावना है कि वह मतृ्य ुकारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक चोट कारित करेगा जिससे मतृ्य ुहोना 
संभाव्य है, और वह मतृ्य ुकारित करने या वसैी चोट कारित करने के जोखिम को उठाने के लिए किसी 
प्रतिउद्देश्य के बिना ऐसा कार्य करता है। 

दृष्टांत 

(क) 'क', 'य' को मार डालने के आशय से उस पर गोली चलाता है। परिणामस्वरूप 'य' मर जाता है। 'क' 

हत्या करता है। 

(ख) 'क', यह जानत े हुए कि 'य' ऐसे रोग से ग्रस्त है कि एक प्रहार से उसकी मतृ्य ुहोना संभाव्य है, 

शारीरिक चोट कारित करने के आशय से उस पर प्रहार करता है। प्रहार के परिणामस्वरूप 'य' मर जाता 
है। 'क' हत्या का दोषी है, यद्यपि वह प्रहार प्रकृति के सामान्य अनकु्रम में एक स्वस्थ व्यक्ति की मतृ्य ु

कारित करने के लिए पर्याप्त न रहा हो। कित ुयदि 'क', यह न जानत ेहुए कि 'य' किसी रोग से ग्रस्त है, 

उस पर ऐसा प्रहार करता है जिससे प्रकृति के सामान्य अनकु्रम में एक स्वस्थ व्यक्ति की मतृ्य ुन होती, 
तो यहाँ 'क', यद्यपि उसका आशय शारीरिक चोट कारित करने का रहा हो, हत्या का दोषी नहीं है, यदि 

उसका आशय मतृ्य ुकारित करने का या ऐसी शारीरिक चोट कारित करने का नहीं था जो प्रकृति के 

सामान्य अनकु्रम में मतृ्य ुकारित कर देती। 

(ग) 'क' जानबझूकर 'य' को तलवार का घाव या लाठी की चोट देता है जो प्रकृति के सामान्य अनकु्रम में 
एक मनषु्य की मतृ्य ुकारित करने के लिए पर्याप्त है। परिणामस्वरूप 'य' मर जाता है। यहाँ 'क' हत्या का 
दोषी है, यद्यपि उसका आशय 'य' की मतृ्य ुकारित करने का न रहा हो। 

(घ) 'क' किसी प्रतिउद्देश्य के बिना व्यक्तियों की भीड़ पर भरी हुई तोप चलाता है और उनमें से एक को 
मार डालता है। 'क' हत्या का दोषी है, यद्यपि उसकी किसी विशिष्ट व्यक्ति को मारने की परू्वचितंित 

योजना न रही हो। 

अपवाद 1. “कब आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है। “अपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी, 
गंभीर और अचानक उकसावे के कारण आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित होकर उस व्यक्ति की मतृ्य ु

"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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कारित करता है जिसने उकसावा दिया था या भलू या दरु्घटना से किसी अन्य व्यक्ति की मतृ्य ुकारित 

करता है। उपरोक्त अपवाद निम्नलिखित परंतकु के अधीन है: 

(प्रथम)” यह कि उकसावा अपराधी द्वारा किसी व्यक्ति को मारने या क्षति पहँुचाने के बहाने के रूप में 
स्वयं नहीं चाहा गया हो या स्वेच्छा से उते्तजित न किया गया हो। 

(द्वितीय)” यह कि उकसावा विधि के पालन में किए गए किसी कार्य द्वारा, या किसी लोक सेवक द्वारा 
ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपरू्ण प्रयोग में न दिया गया हो। 

(ततृीय)” यह कि उकसावा निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपरू्ण प्रयोग में किए गए किसी कार्य द्वारा 
न दिया गया हो। 

स्पष्टीकरण।” उकसावा इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि वह अपराध को हत्या की कोटि में 
आने से रोक सके, यह तथ्य का प्रश्न है। 

दृष्टांत 

(क) 'क', 'य' द्वारा दिए गए उकसावे से उते्तजित आवेश के प्रभाव में आकर 'य' के बच्चे 'च' की 
जानबझूकर हत्या कर देता है। यह हत्या है, क्योंकि उकसावा बच्चे द्वारा नहीं दिया गया था, और 
उकसावे के कारण किए गए कार्य में बच्चे की मतृ्य ुदरु्घटना या दरु्भाग्य से नहीं हुई थी। 

(ख) 'य', 'क' को गंभीर और अचानक उकसावा देता है। 'क' इस उकसावे पर 'य' पर पिस्तौल चलाता है, 

उसका न तो 'ज' को मारने का आशय है और न ही वह यह जानता है कि उसके द्वारा 'ज' के मारे जाने की 
संभावना है, जो उसके पास है कित ुदृष्टि से ओझल है। 'क', 'ज' को मार डालता है। यहाँ 'क' ने हत्या नहीं 
की है, बल्कि केवल आपराधिक मानव वध किया है। 

(ग) 'क' को एक बेलीफ 'य' द्वारा विधिपरू्वक गिरफ्तार किया जाता है। 'क' गिरफ्तारी के कारण अचानक 

और हिसंक आवेश में आ जाता है और 'य' को मार डालता है। यह हत्या है, क्योंकि उकसावा एक लोक 

सेवक द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग में किए गए कार्य द्वारा दिया गया था। 

(घ) 'क' एक मजिस्टे्रट 'य' के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होता है। 'य' कहता है कि वह 'क' के बयान 

के एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता और 'क' ने झूठी गवाही दी है। 'क' इन शब्दों से अचानक आवेश 

में आ जाता है और 'य' को मार डालता है। यह हत्या है। 

(ङ) 'क', 'य' की नाक खींचने का प्रयास करता है। 'य' निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में 'क' को ऐसा 
करने से रोकने के लिए पकड़ लेता है। 'क' इसके परिणामस्वरूप अचानक और हिसंक आवेश में आ जाता 
है और 'य' को मार डालता है। यह हत्या है, क्योंकि उकसावा निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किए 

गए कार्य द्वारा दिया गया था। 

(च) 'ज', 'ब' पर प्रहार करता है। 'ब' इस उकसावे से हिसंक आवेश में आ जाता है। 'अ', एक राहगीर, 'ब' के 

आवेश का लाभ उठाने के इरादे से और उसे 'ज' की हत्या करने के लिए पे्ररित करने के उद्देश्य से, 'ब' के 

हाथ में एक चाकू दे देता है। 'ब' चाकू से 'ज' की हत्या कर देता है। यहाँ 'ब' ने केवल आपराधिक मानव वध 

किया होगा, लेकिन 'अ' हत्या का दोषी है। 

"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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अपवाद 2. “आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी, शरीर या संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के 

अधिकार का सद्भावपरू्वक प्रयोग करत ेहुए, विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाता है और उस 

व्यक्ति की मतृ्य ुकारित कर देता है जिसके विरुद्ध वह रक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग कर रहा है, बिना 
किसी परू्वचितंन के, और रक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक से अधिक क्षति पहँुचाने के किसी आशय के 

बिना। 

दृष्टांत 

'ज', 'अ' को चाबकु से मारने का प्रयास करता है, लेकिन इस तरह से नहीं कि 'अ' को घोर उपहति हो। 'अ' 

पिस्तौल निकाल लेता है। 'ज' हमला जारी रखता है। 'अ' सद्भावपरू्वक यह विश्वास करत े हुए कि वह 

चाबकु से पीटे जाने से खदु को किसी अन्य माध्यम से नहीं बचा सकता, 'ज' को गोली मार देता है। 'अ' ने 

हत्या नहीं की है, बल्कि केवल आपराधिक मानव वध किया है। 

अपवाद 3. आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी, एक लोक सेवक होने के नात ेया लोक 

न्याय की उन्नति के लिए कार्य करने वाले लोक सेवक की सहायता करत ेहुए, विधि द्वारा उसे दी गई 

शक्तियों से आगे बढ़ जाता है, और ऐसा कार्य करके मतृ्य ुकारित करता है जिसे वह सद्भावपरू्वक अपने 

कर्तव्य के उचित निर्वहन के लिए वधै और आवश्यक मानता है और उस व्यक्ति के प्रति बिना किसी 
दरु्भावना के जिसकी मतृ्य ुकारित की गई है। 

अपवाद 4. आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि वह बिना परू्वचितंन के, अचानक झगड़ ेमें आवेश की 
गर्मी में और अपराधी द्वारा अनचुित लाभ उठाए बिना या कू्रर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना 
किया गया हो। 

स्पष्टीकरण। ऐसे मामलों में यह महत्वहीन है कि कौन सा पक्ष उकसावा देता है या पहला हमला करता 
है। 

अपवाद 5. आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है जब वह व्यक्ति जिसकी मतृ्य ुकारित की गई है, अठारह 

वर्ष से अधिक आय ुका होने पर, अपनी सहमति से मतृ्य ुसहता है या मतृ्य ुका जोखिम उठाता है। 

दृष्टांत 

'अ', उकसावे द्वारा, अठारह वर्ष से कम आय ु के व्यक्ति 'ज' को आत्महत्या करने के लिए स्वेच्छा से 

पे्ररित करता है। यहाँ, 'ज' की कम उम्र के कारण, वह अपनी मतृ्य ुके लिए सहमति देने में असमर्थ था; 
इसलिए 'अ' ने हत्या के लिए दषु्पे्ररित किया है। 

54.​अतः, धारा 299 के निबंधनों में, 'अपराधिक मानव वध' को मतृ्य ुकारित करने के ऐसे कार्य के 

रूप में वर्णित किया गया है: - (i) मतृ्य ुकारित करने के आशय से, या (ii) ऐसी शारीरिक चोट 

कारित करने के आशय से जिससे मतृ्य ुहोना संभाव्य हो, या (iii) इस ज्ञान के साथ कि ऐसे कार्य 
से मतृ्य ु होना संभाव्य है। आशय और ज्ञान की अवधारणाएँ ससु्पष्ट मानसिक स्थितियों को 
दर्शाती हैं। जसैा कि इस प्रावधान के पठन से स्पष्ट है, इसका प्रथम भाग "आशय" की 
अभिव्यक्ति पर बल देता है जबकि बाद वाला भाग "ज्ञान" पर। सरल शब्दों में, "आशय" किसी 
कार्य के पीछे के प्रयोजन (संकल्प) को दर्शाता है, जबकि "ज्ञान" कार्य के संभावित प्रभाव के प्रति 

जागरूकता (संज्ञान) को सचूित करता है। सरल रूप में कहें तो, आशय सोद्देश्य संकल्प से 

संबंधित है, जबकि ज्ञान संभावित परिणामों के प्रति जागरूकता को संदर्भित करता है। हाल ही में, 
"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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माननीय उच्चतम न्यायालय ने 'नंद कुमार @ नंद ूमणिलाल मदुलियार बनाम गुजरात राज्य', 
जो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 2374 में प्रतिवेदित है; में दाण्डिक विधि में "आशय" और 
"ज्ञान" के बीच सकू्ष्म अतंर को स्पष्ट करत ेहुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "आशय" में 
व्यक्ति मतृ्य ुकारित करना चाहता था, जबकि "ज्ञान" का अर्थ है कि व्यक्ति इस बात से अवगत 

था कि उसके कार्य से मतृ्य ुहोना संभाव्य है, भले ही उसने इसकी इच्छा न की हो। 
55.​जसैा कि विभिन्न नजीरों में उल्लेख किया गया है, ये दोनों शब्द अलग-अलग शे्रणियों के 

सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण को दर्शात े हैं। एक बार जब धारा 299 के तहत परिकल्पित 

आशय या ज्ञान के साथ ऊपर बताए गए तीन तरीकों में से किसी भी तरीके से मतृ्य ुकारित हो 
जाती है, तो अपराध "आपराधिक मानव वध" की कोटि में आता है। 

56.​हालांकि, धारा 300 "हत्या" से संबंधित है। यद्यपि संहिता की धारा 300 में "हत्या" की कोई 

स्पष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन जसैा कि शीर्ष न्यायालय द्वारा रामपाल सिहं बनाम उत्तर प्रदेश 
राज्य, (2012) 8 एससीसी 289 में अभिनिर्धारित और दोहराया गया है; "आपराधिक मानव वध" 

'जीनस' है और "हत्या" उसकी 'प्रजाति' है और सभी "हत्याएं" "आपराधिक मानव वध" हैं लेकिन 

सभी "आपराधिक मानव वध" "हत्या" नहीं हैं। 
57.​एक मामले पर विचार करत ेहुए, जहाँ विचारार्थ प्रश्न यह था कि अभियोजन द्वारा अपीलार्थी के 

विरुद्ध स्थापित अपराध "हत्या" था या "हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव 

वध", शीर्ष न्यायालय ने विनीत कुमार चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2007) 14 एससीसी 
660 में अपने विभिन्न परू्व निर्णयों पर विचार करने के बाद अभिनिर्धारित किया कि जब भी 
किसी न्यायालय के सामने यह प्रश्न आता है कि अपराध "हत्या" (आईपीसी की धारा 302 के 

तहत दंडनीय) है या "हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध" (आईपीसी की धारा 
304 भाग I या भाग II के तहत दंडनीय), तो उसके लिए समस्या को तीन चरणों में देखना 
सवुिधाजनक होगा: 

(i) पहले चरण में विचार किया जाने वाला प्रश्न यह होगा कि क्या अभियकु्त ने कोई ऐसा कार्य किया है 

जिससे उसने दसूरे की मतृ्य ुकारित की है; 

(ii) अभियकु्त के कार्य और मतृ्य ुके बीच ऐसे संबंध का प्रमाण दसूरे चरण की ओर ले जाता है जहाँ यह 

विचार किया जाता है कि क्या अभियकु्त का वह कार्य धारा 299 में परिभाषित "आपराधिक मानव वध" 

की कोटि में आता है। यदि इस प्रश्न का उत्तर प्रथम दृष्टया सकारात्मक पाया जाता है, तो आईपीसी की 
धारा 300 के संचालन पर विचार करने का चरण आता है; 

(iii) तीसरा चरण यह निर्धारित करना है कि क्या अभियोजन द्वारा सिद्ध किए गए तथ्य मामले को 
धारा 300 में निहित "हत्या" की परिभाषा के चार खंडों में से किसी के दायरे में लात े हैं। यदि उत्तर 
नकारात्मक है, तो अपराध "हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध" होगा, जो धारा 304 

के पहले या दसूरे भाग के तहत दंडनीय होगा, जो इस बात पर निर्भर करता है कि क्रमशः धारा 299 का 
दसूरा या तीसरा खंड लागू होता है या नहीं। 

58.​इसके अतिरिक्त, यदि इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक मिलता है, कित ुमामला धारा 300 में 
वर्णित किसी भी अपवाद के अतंर्गत आता है, तो अपराध अभी भी "हत्या की कोटि में न आने 

वाला आपराधिक मानव वध" होगा, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के पहले भाग के तहत 
"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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दंडनीय होगा। हालांकि, उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि ये केवल न्यायालय के कार्य को 
सगुम बनाने के लिए व्यापक दिशानिर्देश थे, न कि कोई कठोर अपरिवर्तनीय नियम। 

59.​माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त निर्णय और उसके द्वारा प्रतिपादित 

सिद्धांत के मार्गदर्शन में, वर्तमान मामले के तथ्यों में, पहला कदम यह जांचना होगा कि क्या 
अपीलार्थी ने संहिता की धारा 300 के मलू प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध किया है, यानी 
"हत्या"। 

60.​यह पता लगाने के मार्ग पर चलत ेहुए कि क्या अपीलार्थी का वह कृत्य जिससे मतृक की मतृ्य ु

हुई, भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के चार खंडों में से किसी में आएगा, यह ध्यान दिया जा 
सकता है कि स्वीकार्य रूप से दोनों अभियकु्त व्यक्ति मतृक से आभषूण और नकदी वाले बगै की 
डकैती करने के इरादे से आए थे। घटना का समय काफी महत्वपरू्ण है, क्योंकि स्पष्ट रूप से ऐसा 
प्रतीत होता है कि दोनों हमलावर मतृक मनोज सोनी की दिनचर्या से अवगत थे, विशषे रूप से 

उस समय से जब वह दकुान बंद करने के बाद अपने घर ले जाने के लिए बगै में आभषूण और 
नकदी इकट्ठा करता था। इसलिए, डकैती को अजंाम देने के लिए समय का चयन महत्वपरू्ण है 

और परू्व योजना की ओर संकेत करता है। 
61.​घायल चश्मदीद गवाह पी.डब्ल्य.ू-1 का स्पष्ट बयान, जिसकी पषु्टि अन्य चश्मदीद गवाहों 

(पी.डब्ल्य.ू-3 और पी.डब्ल्य.ू-4) द्वारा की गई है, यह स्थापित करता है कि अपीलार्थी और 
सह-अभियकु्त दोनों ने मतृक से आभषूण और नकदी वाला बगै छीनने का प्रयास किया। उसके 

विरोध करने और चिल्लाने पर, जिससे पी.डब्ल्य.ू-1 अन्य साक्षियों (पी.डब्ल्य.ू-2, पी.डब्ल्य.ू-3 

और पी.डब्ल्य.ू-4) के साथ मौके पर पहँुचा, अपीलार्थी ने .315 बोर की एक देशी पिस्तौल निकाली 
और मतृक पर गोली चला दी, जिससे उसे घातक चोट आई। दिलचस्प बात यह है कि 

सह-अभियकु्त भी एक भरी हुई .315 बोर की देशी पिस्तौल से लसै था; हालांकि, उसने अपने 

आग्नेयास्त्र का प्रयोग नहीं किया और केवल पी.डब्ल्य.ू-1 पर चाकू से हमला किया, जिससे चोटें 
आईं लेकिन मतृ्य ुनहीं हुई। 

62.​आग्नेयास्त्र ले जाने का कृत्य और उसके उपयोग का तरीका, स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के हत्या 
करने के "आशय" को दर्शाता है। मतृक पर गोली चलाने का कृत्य स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है 

कि उक्त पिस्तौल उसके द्वारा डकैती करने के लिए केवल डराने या शारीरिक चोट की धमकी 
देने के लिए नहीं ली गई थी, बल्कि ऐसी शारीरिक चोट कारित करने के लिए ली गई थी जिसका 
परिणाम मतृ्य ुहोना संभाव्य था। इस तथ्य को दसूरे नजरिए से भी समझा जा सकता है, क्योंकि 

सह-अभियकु्त (हरि ओम) भी .315 बोर की देशी पिस्तौल ले जा रहा था, लेकिन पी.डब्ल्य.ू-1 

द्वारा किसी तरह के डर/आवेश में डाले जाने के बावजदू उसने गोली नहीं चलाई बल्कि 

पी.डब्ल्य.ू-1 पर चाकू से हमला किया। अतः यह तर्क  कि बंदकू केवल डराने के लिए ले जाई गई 

थी और बिना किसी परू्वचितंित मन के चलाई गई थी, एक भ्रांति है और परूी तरह से निराधार है। 
अभिलेख पर मौजदू साक्ष्यों के समग्र मलू्यांकन पर, इस न्यायालय के मन में यह मानने में कोई 

संकोच नहीं है कि अपीलार्थी ने मतृक की हत्या करने के परू्वचितंित आशय से कार्य किया। यह 

निष्कर्ष अभियोजन के विभिन्न साक्षियों के ससुंगत और विश्वसनीय बयानों द्वारा मजबतूी से 

समर्थित है। 
63.​पी.डब्ल्य.ू-1 के प्रतिपरीक्षण के दौरान अपीलार्थी द्वारा पछेू गए विभिन्न सझुावात्मक प्रश्नों के 

अनसुार, हालांकि उक्त साक्षी ने उनसे इनकार किया था, एक वकैल्पिक वतृ्तांत प्रस्ततु करने का 

"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 

 



Tra
ns

lat
ed

 ve
rsi

on
. N

ot 
for

 Le
ga

l U
se

.

 

प्रयास किया गया था कि सह-अभियकु्त (हरि ओम) को कुछ पसैों की आवश्यकता थी और मतृक 

मनोज सोनी ने कुछ आभषूणों के बदले उसे कुछ पसेै उधार दिए थे। यह सझुाव दिया गया कि 

हालांकि उक्त हरि ओम ने परेू पसेै चकुा दिए थे, लेकिन मतृक मनोज सोनी ने गिरवी रखे 

आभषूण वापस नहीं किए। यह सझुाव दिया गया कि अपीलार्थी सहित दोनों अभियकु्त वास्तव में 
मतृक की दकुान पर केवल उक्त आभषूण वापस करने का अनरुोध करने गए थे। 

64.​सबसे पहले और महत्वपरू्ण बात यह है कि पी.डब्ल्य.ू-1 ने उक्त सझुाव को नकार दिया है। 
अधिक महत्वपरू्ण बात यह है कि अपीलार्थी ने उक्त वतृ्तांत को सिद्ध करने के लिए कोई बचाव 

साक्ष्य पेश नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(g) के 

तहत अपीलार्थी के विरुद्ध प्रतिकूल अनमुान निकाला गया। इसके अलावा, अपीलार्थी द्वारा 
प्रस्ततु यह वतृ्तांत उसके मामले में सहायता करने के बजाय अभियोजन पक्ष के संस्करण को पषु्ट 

करता है और अपीलार्थी की मानसिक स्थिति निर्धारित करने में सहायक होता है। यह न्यायालय 

इस बात पर अचंभित है कि कोई व्यक्ति जब आभषूण वापस करने का अनरुोध करने जाएगा, तो 
वह दो व्यक्तियों के साथ और उससे भी महत्वपरू्ण बात यह है कि दो पिस्तौल और जिंदा कारतसू 

लेकर क्यों जाएगा। इसके ऊपर, यदि हम यह रियायत भी दे दें कि पिस्तौल मतृक को धमकाने 

के लिए ले जाई गई थी, तो तार्कि क रूप से वह हरि ओम द्वारा ले जाई जानी चाहिए थी, जो 
अपीलार्थी के अपने वतृ्तांत के अनसुार प्रभावित पक्ष था, न कि वर्तमान अपीलार्थी द्वारा। 

65.​उक्त निष्कर्ष हरि ओम के आचरण से और पषु्ट होता है, जिसने बरामदगी मेमो (प्रदर्श का-3) के 

अनसुार भरी हुई पिस्तौल होने के बावजदू उसे नहीं चलाया और इसके बजाय घायल साक्षी 
पी.डब्ल्य.ू-1 पर चाकू से हमला किया। इसके विपरीत, अपीलार्थी न केवल पिस्तौल ले गया 
बल्कि मतृक पर गोली भी चलाई जिससे उसकी मतृ्य ुहो गई। मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से 

स्थापित और सिद्ध करत ेहैं कि यह कृत्य न तो अचानक उकसावे का परिणाम था और न ही 
अचानक लड़ाई का, विशषे रूप से अपीलार्थी या सह-अभियकु्त को आई चोटों का कोई साक्ष्य न 

होने की स्थिति में। परिणामस्वरूप, बचाव पक्ष का वतृ्तांत परूी तरह से अविश्वसनीय हो जाता है 

और इसके विपरीत इस निष्कर्ष को और बल देता है कि अपीलार्थी ने जानबझूकर, घातक और 
दोषपरू्ण आशय के साथ कार्य किया। 

66.​चश्मदीद गवाहों के बयान इस आशय से ससुंगत हैं कि जब मतृक ने डकैती का विरोध करने की 
कोशिश की, तो अपीलार्थी द्वारा पीछे से बाएँ कंधे के पास गोली मारी गई जिससे उसकी मतृ्य ुहो 
गई। यह ध्यान देना महत्वपरू्ण है कि जिस प्रकार का हथियार (पिस्तौल) ले जाया गया था, शरीर 
का वह स्थान जहाँ मतृक को गोली मारी गई थी, और उसकी स्थिति यानी पीछे का हिस्सा, 
जिसका अर्थ है कि मतृक पिस्तौल देखकर भागने लगा होगा (चूंकि उसे पीछे से गोली मारी गई 

थी), ये सभी बिदं ुप्रबल संकेत देत ेहैं कि मतृ्य ुअपीलार्थी द्वारा परू्वचितंित मन से कारित की गई 

थी, जो मतृक की मतृ्य ुकारित करने की तयैारी के साथ आया था। मतृक द्वारा कोई उकसावा 
नहीं दिया गया था क्योंकि वह केवल डकैती का विरोध कर रहा था और पिस्तौल दिखाने पर खदु 

को बचाने के लिए भागने लगा था। इसके अलावा, हथियार की प्रकृति, लक्षित शरीर का अगं और 
यह तथ्य कि मतृक को भागने के प्रयास के दौरान गोली मारी गई थी, अचानक लड़ाई, उकसावे 

या निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की किसी भी दलील को परूी तरह नकारत ेहैं। ये परिस्थितियां 
स्पष्ट रूप से परू्वचितंन की ओर इशारा करती हैं। 

"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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67.​उपरोक्त परिस्थितियों में, मतृक की मतृ्य ुकारित करने वाला अपीलार्थी का 'आपराधिक मानव 

वध' का कृत्य "हत्या" की परिभाषा, दृष्टांत (क) के अतंर्गत आता है, जो कहता है, "'क', 'य' को 
मार डालने के आशय से उस पर गोली चलाता है। परिणामस्वरूप 'य' मर जाता है। 'क' हत्या 
करता है"। यहाँ, 'क' अपीलार्थी है और 'य' मतृक मनोज सोनी है। 

68.​इस प्रकार, यह न्यायालय पहले प्रश्न के उत्तर पर पहँुचता है कि अपीलार्थी ने भारतीय दंड संहिता 
की धारा 300 के अर्थ के भीतर अपराध किया है, अर्थात "हत्या की कोटि में आने वाला 
आपराधिक मानव वध", जो संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय है। डकैती का अपराध करत े

समय पिस्तौल रखना और उसके बाद गोली चलाना, परू्वचितंित मन से किया गया कार्य था। 
69.​उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता के इन तर्कों से सहमत नहीं हैं 

कि अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के पहले या दसूरे भाग 

के अतंर्गत आएगा न कि धारा 302 के तहत। अपीलार्थी को धारा 302 के तहत अपराध का दोषी 
ठहरात े हुए, हम विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय के अनसुार 
दोषसिद्धि को बरकरार रखत े हैं। हालांकि, अगला प्रश्न यह उठता है कि क्या यह न्यायालय 

अपीलार्थी के दंडादेश को कम कर सकता है और यदि हाँ, तो किस सीमा तक, जसैा कि 17 वर्षों से 

अधिक के कारावास की अवधि और अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों को ध्यान में रखत ेहुए उदारता 
की प्रार्थना की गई है। 

70.​इस पहल ूमें, इस न्यायालय को हाल ही में ऐसी ही स्थिति से निपटने का अवसर मिला था, 
हालांकि वह पारस नाथ साहू एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2025:AHC-LKO:83391-DB 

के मामले में धारा 304-बी के तहत अपराध के लिए था; जहाँ उस मामले में अपीलार्थी को 
आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। इस विषय पर काननू की चर्चा करत ेहुए इस न्यायालय 

ने अभिनिर्धारित किया है: 

42. माननीय उच्चतम न्यायालय की संवधैानिक पीठ, भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन, जो (2016) 7 
एससीसी 1 में प्रतिवेदित है, के वाद में इस मदु्दे पर विचार कर रही थी कि क्या भारतीय दंड संहिता की 
धारा 53 सहपठित धारा 45 के निबंधनों में आजीवन कारावास का अर्थ दोषसिद्ध के शषे जीवन के लिए 

कारावास है। संवधैानिक पीठ ने स्वामी श्रद्धानंद (2) बनाम कर्नाटक राज्य, जो (2008) 13 एससीसी 
767 में प्रतिवेदित है, सहित विभिन्न नजीरों का संदर्भ देने के बाद, वी. श्रीहरन (उपर्युक्त) निर्णय के 

परैाग्राफ संख्या 104 और 105 में इसका उत्तर दिया है, जिसे नीचे शब्दशः उद्धतृ किया गया है: 

"104. उसके अतिरिक्त, ऐसे अधिकांश मामलों में जहाँ विचारण न्यायालय द्वारा मतृ्यदंुड या आजीवन 

कारावास का दंडादेश अधिरोपित किया गया है और उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पषु्ट किया गया 
है, संबंधित दोषसिद्ध को इस न्यायालय में विशषे अनमुति के माध्यम से आगे अपील दायर करके ऐसे 

निर्णय का परीक्षण कराने का अवसर प्राप्त होगा। अत्यधिक सावधानी के तौर पर और संहिता तथा 
दाण्डिक न्यायशास्त्र के विहित काननू के अनसुार, हम यह कह सकत े हैं कि ऐसे विनिर्दिष्ट गंभीर 
अपराधों में दोष के प्रारंभिक निष्कर्ष और मतृ्यदंुड या आजीवन कारावास की सजा अधिरोपित करने के 

बाद, जब मामला उच्च न्यायालय की खंडपीठ की संवीक्षा के अतंर्गत आता है, तब यह केवल उच्च 

न्यायालय ही है जो दण्ड संहिता के तहत वह शक्ति प्राप्त करता है, जो मतृ्यदंुड और वकैल्पिक दंडादेश 

विहित करती है, कि वह उक्त दंडादेश को या तो दोषसिद्ध व्यक्ति के परेू जीवन के लिए या 14 वर्ष से 

"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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अधिक की किसी विशिष्ट अवधि, जसेै 20, 30 या इसी तरह, किए गए अपराध की गंभीरता और ऐसे 

सिद्ध हुए अपराध के अनरुूप न्यायिक अतंरात्मा के प्रयोग के आधार पर परिवर्तित कर सके।" 

(विशषे बल दिया गया) 

"105. "अतः, हम यह दोहरात ेहैं कि ऐसे विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए दण्ड संहिता में उपबंधित दण्ड के 

भीतर किसी भी संशोधित दण्ड के लिए दण्ड संहिता से प्राप्त शक्ति का प्रयोग केवल उच्च न्यायालय 

द्वारा और आगे अपील दायर होने की स्थिति में केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है, 

न कि इस देश के किसी अन्य न्यायालय द्वारा। इसे दसूरे शब्दों में कहें तो, मतृ्यदंुड के विकल्प के रूप में 
कारावास की किसी विशिष्ट अवधि या दोषसिद्ध के जीवन के अतं तक के लिए संशोधित दण्ड 

अधिरोपित करने की शक्ति का प्रयोग केवल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा ही किया 
जा सकता है, न कि किसी अन्य अवर न्यायालय द्वारा।" 

(विशषे बल दिया गया) 

43.​इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 'शिव कुमार बनाम कर्नाटक राज्य', जो 
(2023) 9 एससीसी 817 में प्रतिवेदित है, के वाद में; वी. श्रीहरन (उपर्युक्त) और स्वामी 
श्रद्धानंद (2) (उपर्युक्त) के उपर्युक्त दोनों निर्णयों पर विचार करने के बाद; परैाग्राफ संख्या 14 

में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि: 

"14. 'अतः, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन मामलों में भी जहाँ मतृ्यदंुड अधिरोपित नहीं किया गया 
है या प्रस्तावित नहीं है, संवधैानिक न्यायालय हमेशा एक संशोधित या निश्चित अवधि के दंडादेश 

अधिरोपित करने की शक्ति का प्रयोग यह निर्देश देकर कर सकत ेहैं कि आजीवन कारावास, जसैा कि 

भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में "द्वितीयतः" के रूप में परिकल्पित है, चौदह वर्ष से अधिक की एक 

निश्चित अवधि के लिए होगा, उदाहरण के लिए, बीस वर्ष, तीस वर्ष और इसी तरह। दण्ड प्रक्रिया संहिता 
की धारा 433-ए के जनादेश के दृष्टिगत निश्चित दण्ड 14 वर्ष से कम की अवधि के लिए नहीं हो 
सकता।'" 

(विशषे बल दिया गया)" 

  

71.​जहाँ तक वर्तमान मामले का प्रश्न है, काननू के उक्त प्रस्ताव और समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों 
पर विचार करत ेहुए, हमारा मानना है कि हमें एक ओर एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर दोषी 
की आपराधिक जवाबदेही और दसूरी ओर उस जवाबदेही के कारण दिए जाने वाले दंडादेश की 
मात्रा के बीच संतलुन बनाने की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किया गया अपराध 

अत्यंत जघन्य है, अपराध गंभीर है और इसका गहरा सामाजिक प्रभाव है, क्योंकि यह एक 

व्यस्त बाजार में किया गया था, जिससे दकुानदारों के बीच डर पदैा हुआ और सार्वजनिक 

व्यवस्था भंग हुई। इस प्रकृति के अपराध सभ्य समाज की नींव पर प्रहार करत े हैं और 
सामान्यतः किसी उदारता की मांग नहीं करत ेहैं। हालांकि, इस न्यायालय को एक उदाहरण पेश 

"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 

 



Tra
ns

lat
ed

 ve
rsi

on
. N

ot 
for

 Le
ga

l U
se

.

 

करके बड़ ेपमैाने पर समाज और व्यक्तिगत अपराधी के सधुारात्मक अधिकार एवं उसकी स्पष्ट 

जिम्मेदारियों के बीच न्याय का तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। 
72.​यह न्यायालय पाता है कि अभिलेख पर आया है कि अपीलार्थी ने शाम को दकुानदार पर गोली 

चलाई थी, जब अधिकांश दकुानें खलुी थीं और व्यापार कर रही थीं। हालांकि, गोलीबारी ने न 

केवल मतृक मनोज सोनी के जीवन का अतं कर दिया, बल्कि अन्य दकुानदारों को भी अपनी 
शटर बंद करने के लिए मजबरू कर दिया, विरोध के तौर पर नहीं बल्कि आतंक और भय के 

कारण, जो व्यापार या बड़ ेपमैाने पर समाज की प्रगति के लिए अच्छा नहीं है। व्यवसाय शांति 

और सरुक्षा पर फलता-फूलता है। यदि सरुक्षा ही खतरे में है, जहाँ कोई भी आकर किसी भोले-भाले 

दकुानदार को गोली मार सकता है या डकैती कर सकता है, तो क्षेत्र की शांति खतरे में पड़ना तय 

है। किसी भी स्थिति में, सभ्य समाज में इस तरह के कृत्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता। 
73.​उपरोक्त के बावजदू, यह न्यायालय पाता है कि यद्यपि अपीलार्थी को प्राकृतिक जीवन भर के 

कारावास का दंडादेश दिया गया है, तथापि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा कठोर कदम 

उठाने का कोई कारण नहीं बताया गया है। इसके अलावा, हम पात ेहैं कि प्राकृतिक जीवन के लिए 

दंडादेश का सामान्य अर्थ बिना किसी छूट आदि के व्यक्ति के परेू जीवन के लिए कारावास है, जो 
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय किरण बनाम कर्नाटक राज्य, 2025 INSC 1453 

के अनरुूप नहीं है; जिसमें उनके लॉर्डशिप ने अभिनिर्धारित किया कि "14 वर्ष और मतृ्यदंुड के 

बीच के अतंर को पाटने के लिए वकैल्पिक दंडादेश की शक्ति सत्र न्यायालय द्वारा लागू नहीं की 
जा सकती। इसलिए, सत्र न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास के दंडादेश को प्राकृतिक जीवन के 

अतं तक होने का निर्देश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ऐसा निर्देश दंड प्रक्रिया संहिता के 

प्रावधानों के प्रतिकूल होगा"। 
74.​वर्तमान मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखत ेहुए, अपराध की गंभीरता 

को आनपुातिकता, सधुार और न्याय के सिद्धांतों के साथ संतलुित करत ेहुए, यह न्यायालय इस 

सवुिचारित मत का है कि यदि अपीलार्थी को मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में 
कारावास की एक निश्चित अवधि दी जाती है, तो न्याय होगा। तदनसुार, धारा 302 के तहत 

दोषसिद्धि को बरकरार रखत े हुए, अपीलार्थी सोबरन लाल को दिए गए अधिकतम आजीवन 

कारावास को बिना किसी छूट के 18 (अठारह वर्ष) के निश्चित अवधि के सश्रम कारावास में कम 

किया जाता है। हालांकि, धारा 302 के तहत अर्थदंड और धारा 307, 393 तथा धारा 3/25 आयधु 

अधिनियम के तहत दंडादेश और अर्थदंड में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है और उन्हें पषु्ट 

किया जाता है। इस प्रकार अपील केवल दंडादेश के संशोधन तक आशंिक रूप से स्वीकार की 
जाती है और उस सीमा तक खारिज की जाती है। 

75.​परिणामस्वरूप, सोबरन लाल की वर्तमान अपील आशंिक रूप से स्वीकार की जाती है। जहाँ 
अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पषु्टि की जाती है, वहीं धारा 302 के तहत दिए गए शषे प्राकृतिक 

जीवन के कारावास के दंडादेश को संशोधित कर बिना किसी छूट के अठारह वर्ष के सश्रम 

कारावास की निश्चित अवधि में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही विद्वान विचारण न्यायालय 

द्वारा अधिरोपित और दोषसिद्धि एवं दंडादेश के आक्षेपित निर्णय दिनांक 04.08.2012 में 
निर्धारित अर्थदंड भी बना रहेगा। 

76.​ऐसा कहने के बाद, यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी- सोबरन लाल को (i) सत्र विचारण 

संख्या 854/2008 (राज्य बनाम हरि ओम उर्फ  बंटू एवं अन्य) और (ii) सत्र विचारण संख्या 

"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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855/2008 (राज्य बनाम सोबरन लाल) के तहत बिना किसी छूट के 18 वर्ष के सश्रम कारावास 

का उक्त दंडादेश भगुतने के बाद ही रिहा किया जाएगा। जेल अधिकारियों को तदनसुार हिरासत 

की अवधि की गणना करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें अपीलार्थी को काननू के अनसुार दंड 

प्रक्रिया संहिता की धारा 427 और 428 का लाभ दिया जाएगा। 
77.​लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा। 

 (अवधेश कुमार चौधरी, न्यायमरू्ति) (राजेश सिहं चौहान, न्यायमरू्ति) 

 30 जनवरी, 2026 
अनजु सिहं 

 

  

  

 

"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा 

सकता है। सभी काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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